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 शासकीय

 गा

 QQuv
 २९५  है

 की  मात्रा  १७,०००  टन  थी  तथा  उनका
 aa
 a  ba  |  उस मूल्य  R,G5,0 0,900  रुपये  था

 वर्ष  सब  जगहों  से  कुल  १२,३५८,००,०००

 १५  १९५ हे  रुपये  के  मूल्य  के  फल  तथा  तरकारियां  श्मा  I

 डा०  राम  gut  fag  :  कया

 सदन  की  बैठक  सवा  आठ  बजे  समवेत  हुई  अफ़गानिस्तान  से  art  वाले  मेवों  की  कीमतों

 महोदय  अ्रघ्यक्ष-पद  पर  झ्रासीन  में  कोई  वृद्धि  हुई  है  ?

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर
 श्री  कर मरकर  :  कुछ  तक

 कीमतें  कुछ  बढ़ी  रही  थीं
 ।

 मेवे  के  निर्यात  पर  अफगानिस्तान  द्वारा  रोक

 श्री  एस०  Ato  सामन्त  क्या  माल *
 १३०५.  डा०  राम  gan  सिह  :

 भेजने में  कोई  परिवहन  सम्बन्धी  कठिनाइयां
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह

 mre  थीं  ?

 बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच
 श्री  हम  माल  का  निर्यात

 है  कि  भ्रफ़गानिस्तान ने  अपने  देश  से  मेवा

 भारत  भेजे  जाने  पर  रोक  लगा  दी  है  ?  नहीं  हम  तो  आयात  करते  हैं  ।

 श्री  एस०  सी०  सामन्त :  मेरा  अभिप्राय यदि  तो  क्या  भारत  सरकार

 mad करने  से  ही  है

 वाणिज्य  मंत्री
 :  श्री  कर मरकर  :  परिवहन  सम्बन्धी

 जी  नहीं  ।  कोई  कठिनाई  नहीं  भाई  थी
 ।

 set  नहीं  उठता  |  सैन्टोस

 १३०६.  श्री  एस०  सो०  सामन्त
 डा०  राम  सुभग  क्या  में  जान

 सकता  हं  कि  हमारी  मेवे  की  कितनी  प्रतिशत  योजना  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 आवश्यकता  अफ़गानिस्तान  से  mest  मेवे  कि  डा०  कामेसम  द्वारा  निमित  सैन् स्टील

 से  पूरी  होती  है
 ?  में  क्या  क्या  तत्व  हें

 शर
 वह  रीइन्फोसंड

 श्री  कर मरकर  :  वर्ष  १९४१-५२  की  सीमेन्ट  कांक्रीट  की  तुलना  में  कैसी  रहती  है
 ?

 ~
 अप्रैल  से  दिसम्बर  तक  की  कालावधि  में  सिचाई  तथा  fara  मंत्री

 अफ़गानिस्तान  से  फल  तथा  सेन्टी एक  ढांचेदार सी

 नमक  लगे  या  डिब्बों  में  बन्द--के  श्रायात  चीज  होती  है  जो  ताड़  तथा

 238  P.S.D.
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 ऐसी  ही  wer  वस्तुभ्नों  से  तैयार  की  जाती  इटली  कौर  फ़ांस  ।

 आयात  की  जाने  वाली  कारों

 इसके  बनाने  वाले  का  दावा  है  कि  यह  यदि  वे  बनी  बनाई  शुल्क  का

 गैरों  तथा  कंकरीट  स्टैन्ड  दर  ७५  प्रतिशत  मूल्यानुसार  है  ।

 के  बने  अन्य  प्रकार  के  ढांचों  को  अधिक
 यदि  कार  के  art  अलग  हिस्से  तो

 करने  वाले  तत्व  के  रूप  में  या  स्वयं  प्रख्यात  शुल्क  दर  ३१  g/2  प्रतिशत

 एक  ढांचे  के  रूप  में  प्रयोग  की  जानें  के  लिये  मूल्यानुसार  कौर  gv  १/२  प्रतिशत

 उपयुक्त है  |  सार  के  wert  प्लग  हिस्सों  के  वर्गीकरण

 श्री  एस०  ato  इस  चीज़  के  झ्रनुसार होता  हे  ।

 की  किस्म  कैसी  है  ate  इसका  प्रयोग  कैसे
 जी  नहीं

 किया जा  रहा  है  ?
 श्री  पी०  टी०  चाको  भारत  में

 श्री  नन् दाब कै  wat  इसका  प्रयोग  नहीं
 बनाई  गई  या  हिस्से  जोड़ कर

 किया  जा  रहा  है  a  at  तक  इसकी
 तैयार  की  गई  छोटी  कारों  की  कीमत  बाहर

 किस्म  का  भी  वैज्ञानिक रूप  से  परीक्षण
 से  मंगाई  गई  उसी  wea  afar  की  कारों

 नहीं  किया  गया  है  ।
 के  जहाज़  से  उतारे  जानें  पर  के  मूल्य  की

 श्री  एस०  सी ०  क्या  अरन्य  तुलना  में  कितनी है  ?

 वस् तुझ ों  के  सम्बन्ध  में
 भी

 ऐसे  प्रयोग  किये  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 जा  रहेगें ?  यय 2 टी०  :
 मुझे  याद  कि

 श्री  वस्तुभ्नों के  सम्बन्ध  पहले  भी  में  ने  एक  ऐसे  ही  प्रश्न  का  उत्तर

 में  भी  कई  प्रयोग  किये  जा  रहे  हैं  ।  दिया था  पहले  तो  बनी  बनाई  कार

 छोटो  कारों  का  आयात
 मंगवाने  में  कुछ  फायदा  था  क्योंकि

 yen  में  कुछ  पड़ता  था |  तब  ऐसी
 *

 ४३०७.  श्री  पी०  टी०  चाको  :  कारों पर  अधिमान्य  शुल्क दर  ५४  प्रतिशत

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की
 तथा  साधारण  स्टेन्डड  दर  ६० प्रतिशत थी  ।

 कृपा  करेंगे  कि  :  अत  उस  फायदे  का  समीकरण  कर  दिया

 क्या  भारत
 ८

 wa  शक्ति  गया  है  कौर  ख्याल  है  कि  अरब  अलग

 से  कम  की  छोटी  कारों  का  प्रायार  कर  हिस्से  जोड़  कर  यहां  बनाई  गई  कार  की

 रहा है  ;  तथा  ward की  गई  बनी  बनाई कार  की

 यदि  तो  ये  कारें  किन  किन
 कीमत  करीब  करीब  एसपी  ही  रहेगी  |

 देशों  से  मंगवाई जाती  हैं  ;  श्री  के०  सुब्र दाण्यम्‌  जमनी

 उक्त  कारों  पर  श्रायात  शुल्क  से  ह
 ७  ५

 पर  कोई  ठ्  ्
 ह्  ;

 का  तथा  तथा  यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हें  ?

 भारत  एक  अश्व  शक्ति
 श्री  टी०  gto  कृष्णमाचारी  :  किसी

 की  छोटी  फ्रेंच  कारें  भी  मंगवा  रहा  है  ?

 क्षेत्र  विशेष  से  कार  मंगवाये  जाने  पर  तो

 वाणिज्य  मंत्री  :
 कोई  प्रतिबंध  नहीं  परन्तु  झ्रघिक  wart

 sit  a  भ्रनुज्ञप्ति  स्वीकृत  करने  के  सम्बन्ध में  हमारी
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 नीति  अरति  प्रतिबंधात्मक है  ।  ऐसा  इसलिये  १८००  हो  गई  QEXC  श्र  १९४५३  के

 है  क्योंकि  स्थानीय  उत्पादन  तथा  श्रायात  बीच  भिन्न  भिन्न  समयों  पर  उनमें  से  लोगों

 के  सम्बन्ध में  हमारी  नीति ait  निश्चित  को  निकाला  गया  wie  इस  समय

 देवा  में  मोटर  उद्योग  के  भविष्य नहीं है  ।  में  केवल  १०२  fag  शर  सिख  हें  ।  इन

 के  बार  में  कोई  नीति  हम  तटकर  में  से  €७  तो  १९४७  के  प्रीत  से  वहां  हैं  कौर

 aah  के  प्रतिवेदन  के  प्राप्त  होने  पर  निश्चित  ५  हाल  ही  में  दाखिल  हुए  व्यक्ति  हैं  ।

 करेंगे  ।
 भारत  के  लाहौर  स्थित  उप

 श्री  एम०  एस०  गुरुपादरदामी :.  वर्ष

 FEXV-UR  में  कितनी  कारों  का  आयात
 उच्चायुक्त की  प्रार्थना  पर  पंजाब  (  पाकिस्तान )

 के  प्राधिकारियों ने  anne  के

 किया  गया  था  कौर  उनका  कुल  मूल्य  कितना  प्राधिकारियों से  शिविर  बंद  करने के  लिये

 कहा है  ।  उसके  उत्तर  की  प्रतीक्षा है  ।'

 श्री  कर मरकर  :  जनवरी-जून  REXR
 श्री  बहादूर  क्या  हाल  ही  में

 की  कालावधि  में  डालर  क्षेत्रों  तथा  सुलभ
 पाकिस्तान  सरकार  से  इन  व्यक्तियों  के  भारत

 मुद्रा  क्षेत्रों से  मंगाई  जानें  वाली  कारों का
 भेजे  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  लिखापढ़ी

 मलय  निर्धारण  €€  लाख  रुपये तथा
 हुई  है

 ?

 2,83,g0,000  रुपये  किया  गया  था

 श्री  अनिल  के०  चन्दा  :  इस  विषय
 अभोर  शिविर  में  हिन्दू  और  सिख

 हमारे  लाहौर स्थित  उप  उच्चायुक्त
 *

 १३०८.  श्री  बहादुर  क्या  पाकिस्तान  के  प्राधिकारियों से  निरन्तर

 प्रधान  मंत्री  यह  बतलाने  की  HIT  करेंगे  कि  क्या  पत्र  व्यवहार कर  रहे

 यह  सच  हे  कि  अभोर  मुजफ्फराबाद  श्री  बहादुर  पाकिस्तान  सरकार

 शर  काश्मीर  का  आजाद  काश्मीर

 के  at  में  मुजफ्फराबाद  के
 ea

 श्री  अनिल  के०  चन्दा  :  में  समझता
 बहुत  से  हिन्दू  तथा  सिख  विस्थापित  व्यक्तियों

 को  रखा  गया  है  ?  हूं  कि  पाकिस्तान  सरकार  ने  काश्मीर

 सरकार से  इस  शिविर  को  बंद  करने  श्र
 वे  लोग  शिविर में  कितने  समय

 उसमें  रहने  वाले  सब  व्यक्तियों  को  भारत

 से  रह  रहे  हैं
 ?

 को  सौंपने  के  लिये  कहा  है  ।

 उन्हें  निकट  भविष्य  में  भारत

 भेजने  के  लिये  क्या  प्रबन्ध  किये जा  रहे  हैं  ?  लोहा  तथा  इस्पात  नियन्त्रक  की  सरकारी

 निधि qatar  उपमंत्री  अनिल

 के०  :  तथा
 मुजफ्फराबाद  १३०९.  श्री  वी ०  पी०

 का  ware  शिविर  are  १९४८  में  स्थापित  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  श्री  ए०

 किया  गया  था  ।  १९४८  में  इसमें  रहने  एम०  टामस  द्वारा  लोहा  तथा  इस्पात  नियन्त्रक

 वाले  १८००  व्यक्तियों  को  सीधे  भारत  में  की  सरकारी  नीधि  के  सम्बन्ध  में  पूछे  गये

 कुरुक्षेत्र  शिविर  में  लाया  गया  था  ।  जून  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १३  के  उत्तर  की

 2e¥G  के  पश्चात्‌  शिविर  में  श्र  व्यक्ति  झोर  निर्देश करने  शर  यह  बतलाने की  कृपा

 करेंगे कि  १  १९५३  को  उक्त भी  दाखिल  किये  गये  थे  झर  १९४५०  के

 शुरू  में  उसकी  जन  संख्या  बढ़  कर  निधि  की  स्थिति  क्या  थी  ?
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 वर्ष  १९४५२  में  ऐसे  उत्पादकों  श्री  ato  पी०  जी  हां  |

 तथा  शझ्रायातकों  से  कुल  कितनी  धनराशि  श्री  टी०  clo  कृष्णमाचारी  :

 वसूल  की  गई  जिनकी  उत्पादन  लागत  मान  इन  इस्पात  के  कारखानों  को  दिये  जाने  वाले

 मुल्य  से  कम  रही  हैं  उसी  कालावधि  प्रतिधारण  मूल्य  की  समय  समय  पर  तटकर

 में  उन  झ्रायातकों  तथा  उत्पादकों  को  कुल  mat  द्वारा  जांच  की  जाती  है  ।  वेसे

 कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया  गया  तो  यह  प्रक्रिया  बराबर  जारी  रहती  है  ;

 जिनकी  उत्पादन  लागत  मान  मूल्यों  से  अधिक  परन्तु  जब  कभी  उत्पादक  इसमें  फेर-बदल

 रही
 है  !  करने  की  कोई  मांग  करते  हैं  यह  मामला

 क्या  इस  निधि  का  उपयोग  तटकर  को  भेज  दिया  जाता  जो

 विकास  कार्यक्रमों के  लिए  पुनर्वास  अग्रिम  धन  उत्पादन  की  लागत  की  जांच  करके  प्रत्येक
 ~

 न ेमें  करने  की  प्रस्थापना जिसकी  जोर
 च्

 श्रेणी  की  इस्पात  का  प्रतिदारण  मूल्य  निश्चित

 उपरोक्त  प्रश्न  में  निर्देश  किया  गया  कर  देता है  ।  उत्पादकों  से  रुपया  उसी

 अन्तिम  रूप  से  विनिश्चय  हो  गया  है  ?
 पर  वसूल  किया  जाता  आजकल

 यदि  उपरोक्त  भाग  का
 इस्पात  का  जो  प्रतिधारण  मूल्य  है  वह  उसके

 उत्तर  नकारात्मक  तो  क्या  सरकार सदन  विक्रय  मूल्य  से  कहीं  प्रतीक  हूँ  ।  कुछ

 पटल  पर  उक्त  भ्रमरी  रनों  के  उपयोग  समय  पहिले  एक  जब  मैसूर की

 तथा  पुनर्भगतान सम्बन्धी  नियम  रखेगी  ?
 इस्पात  का  आधार  मूल्य  ३५३  रुपये  प्रति

 टन  वह  ३८९  प्रति  टन  की  दर  से  बिक
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 रही थी  ॥  परन्तु  अपराध  कल  तो  इसका
 ato  :  तथा

 मूल्य
 ४००  रुपये  प्रति  टन  के  लगभग है  ।

 सदन  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।
 अतएव  प्रतिदारण  मूल्य  हर  तरह  से  कम

 दिखाये  परिशिष्ट  ९,  अनुबन्ध  संख्या  ११]
 है  |

 तथा  मामला  अभी  द्वारा  निश्चित की  जाती  है  लोहा  तथा

 विचाराधीन है  ।  इस्पात  के  नियन्त्रक  के  कार्यालय  में  हमारा

 श्री  ची  पी०  नायर :  घन  देने  एक  बहुत  योग्य  भ्रामक  इस  काम  पर  लगा

 हुमा है  |  वही  लेखों  की  जांच  करता  है  ।
 के  पहले  उत्पादन  की  वास्तविक  लागत

 की  जांच  कैसे  की  जाती  है
 ?  वस्तुतः  वह  लेखापरीक्षा तथा  लेखा  सेवा

 के  अधीन है  ।
 श्री  टी  ०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  श्राप  का

 अभिप्राय  किस  afar धन  से  है  ?

 श्री  वी०  पी०  नायर  क्या  वह

 एक  प्रशिक्षित  परिव्यय-लेखापाल  हैं  ?

 श्री  ato  पी०  नायर  विवरण  से  श्री  eo  zo  कृष्णमाचारी  :  वह

 पता  चलता  है  कि  ५  करोड़  से  कुछ  अ्रधिक  महालेखा पाल  की  हैसियत  के  पदाधिकारी

 रुपये  दियें  गये  ।
 में  यह  जानना  चाहता  हूं  हूं  ौर  करीब  १८००  रुपये  मासिक  वेतन

 कि  क्या  सरकार  ने  धन  देने  से  पहले  इस्पात
 पा  रहे  हें  ।  वह  लेखापरीक्षा  तथा  लेखा

 के  कारखानों की  जांच  करने  के  लिये  भी  कोई
 सेवा  के  पदाधिकारी हैं  ।

 व्यवस्था कर  रखी  है  ?
 श्री  ato  पी०  मेरा  यह

 श्री  टी  ०  टी ०  कृष्णमाचारी  तो  भ्रामक  था  कि  क्या  वह  प्रशिक्षित  परिव्यय-लेखापाल

 अभिप्राय  इस्पात  के  कारखानों  से  है  ?  हैं  ।
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 श्री  दी०  टी०
 कृष्णमाचारी

 :  सच  तो  सिचाई तथा  विद्युत्‌  मंत्री

 यह  है  कि  तटकर  आयोग  द्वारा कोई  मूल्य  :  सदन  एक

 निश्चित किये  जाने  के  पहिले  सारी  चीज़  विवरण  रखा  जाता है  जिसमें  अपेक्षित

 पर  परिव्यय-लेखापालों  द्वारा  विचार  किया  जानकारी  दी  गई  हे

 जाता  है  ।  यह
 कोई

 तदथें  विनिश्चय  oot |

 नहीं  होता  ।  जो होजरी  कोआपरेटिव

 श्री  ato  पी०  एक  पूर्वे  अवसर  बंद  हो  गई  काम  करना  शुरू कर

 दिया है  सनौर  उसमें  १०  कामगार लगे  हुए
 पर श्री ए०  एम०  टामस  द्वारा  पूछे  गये  एक

 प्रशन  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  जिस
 यद्यपि  निकट  भविष्य  में  वहां  २२  कामगार

 प्रस्थापना  को  विचाराधीन बतलाया
 रखे  जायेंगे  |  चमड़ा  जो  पूर्णतः

 बंद  हो  गया  श्री  फिर  चालू हो  गया  है
 क्या  अरब  उस  पर  अन्तिम  रूप  से  विनिश्चय

 हो  गया है  ?
 उसमें इस  समय  १०  कामगार  काम  कर

 रहे  हें
 ।  सामुदायिक  योजना  कार्यक्रम

 श्री  डी०  टो०  कृष्णमाचारी  :  जब  के  अंतगर्त  नीलोखेड़ी  विकास  क्षेत्र -  में

 तक  भुगतान नहीं  हो  तब  तक  प्रत्येक  नीलोखेरी  नगरी  के  तथा  उसके  ग्रास  पास

 प्रस्थापना  विचाराधीन  या  परीक्षा धीन  ही  के  लोगों  के  लिये  काम  प्राप्त  करने  की  पहले

 रहती  ।  अन्तिम  निश्चय  तो  भुगतान  से  ही  काफ़ी  गुंजाइश है  ।  ख्याल  है

 किये  जाने  के  समय  होता  है  ।  कि  काम  सम्बन्धी  स्थिति  में  जल्दी  ही  ale

 श्री  Uo  एम०  टामस  ने  एक  अवसर  सुघार  होगा  |

 पर  जिस  मामले  का  निर्देश  किया था  उसमें
 विवरण

 अभी  भुगतान  नहीं  हुमा  है  ।
 पूर्ण  अथवा  आंशिक  रूप  से  बद  हुए  औद्योगिक

 नीलो खे रो  परियोजना
 संस्थानों  के  नाम  तथा  बेकार  हुए  व्यक्तियों

 की  संख्या

 जो  प्रौद्योगिक  उपक्रम १ * 2320,  श्री  ato  पी०  नायर  :  क्या

 योजना  मंत्री  श्री  तुषार  चटर्जी  के  तारांकित
 १९४५३  को  पूर्ण  अथवा  wis  रूप  से  बंद

 संख्या  २५  के  ५  PEXR  को  थे  उनके  नाम  तथा  va  दिन  प्रत्येक  उपक्रम

 में  बेकार  कामगारों  की  संख्या  नीचे  दी  जाती
 दिये  गये  उत्तर  की  we  निर्देश  करने

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  :  ताਂ

 ऐसे  उपक्रमों  संख्या  जो
 उपक्रम  के  नाम

 बेकार  कामगारों  की  संख्या

 १  १९५३  को  पूर्ण  या  आंकिक  रूप से  (१)  gu  रूप  से  बन्द

 १.  साबुन  बनाने का  उद्योग  १९
 बंद  उपक्रमों  के  नाम  तथा

 प्रत्येक  में
 २.  कपड़े  छापने  का  उद्योग  १९

 बेकार  कामगारों की  संख्या  सहित  ;
 ३.  जाली  बनाने का  उद्योग  \9

 ऐसे  कामगारों की  कुल  संख्या  ४.  चमड़ा  कमाने  का  उद्योग  2c

 जो  नीलोखेड़ी  परियोजना  में  अब  भी  काम  (२)  आंशिक रूप  से  बन्द

 से  लगे  हुए  हैं
 !  तथा  तैयार  पोशाक  बनाने  का

 कारखाना
 सरकार  बेकार  कामगारों

 को
 काम

 दिलाने
 में  कामयाब हुई  है  तथा  यदि  पूर्ण  योग  ्य

 at,  तो  कितनों को  ?
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 श्री  ato  पी०  इस  श्रादशं  श्री  ato  पी०  नायर  क्या  इस

 सामुदायिक  योजना  में  बेकारी  होने  का  कालावधि  में  सरकार  ने  उन  कामगारों  को

 क्या  कारण  है  ?
 कोई  सहायता  दी  है

 जो
 बेकार  हे

 ?

 श्री  नन्दा  विशेषज्ञों  की  एक  समिति  श्री  नन्दिनी  किसी  प्रकार  की  सहायता

 ने  सारी  स्थिति  की  जांच  कर  +  एक  प्रतिवेदन  दी  जाने  के  सम्बन्ध में  मेरे  पास  कोई  विशेष

 दिया है  ।  प्रतिवेदन देखने  से  यह  पता
 जानकारी  तो  नहीं  परन्तु  में  समझता  हूं

 चलता  है  कि
 वहां  की  कठिनाइयों  का  मुख्य  कि  सहायता  देने  का  कोई  प्रशन  नहीं  उठा  ।

 कारण  साधारण  मंदी  का  होना  है  जो  देश

 के  अरन्य  भागों  में  भी  मौजूद  है  ;  इसके
 श्री  गिडवानी :  क्या  वहां  कोई  कच्चा

 अलावा  कुछ  विशेष  कारण  भी  हें  |  माल  भी  बेकार  पड़ा  खराब  हो  रहा  है  ?

 श्री  श्री  पी०  नायर  gat  जारी
 श्री  मेरे  पास  कोई  जानकारी

 नहीं  सामान्यतया  ag  होता है  किਂ  जहां
 इसी  सामुदायिक योजना  में  है  या  अन्य

 सामुदायिक  योजनाओं  में  भी  ऐसी  हो  बेकारी
 उद्योग  होते  हें  वहां  कच्चे  माल  का  भी  कुछ

 फली हुई  है  ?
 स्टाक  रहता  ही  है  ।  यदि  माननीय

 सदस्य  यह  जानना  चाहते  हू  कि  उसका  कोई

 श्री  नन्दा
 :

 प्रबल  में  यह  योजना  उस
 अर्थ

 भाग  पड़ा  खराब  हो  रहा  है
 ae

 यदि  वह

 में  सामुदायिक  योजना  नहीं  है  जिसमें  कि  हम
 मुझे  इस  प्रश्न की  सूचना  दें  तो  में  इसका

 साधारणतया  योजनाਂ  शब्दों
 लगा  सकता हूं

 का  प्रयोग करते  हें  ।
 सेठ  अचल  क्या  माननीय  मंत्री

 श्री  वी०  पी०  नायर  :  यह  प्रश्न  जिस  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  नीलोखेरी

 प्रशन  पर  शभ्राधारित  है  उसका  उत्तर  देते  हुए  में  इस  समय  कौन  कौन  से  उद्योग  जारी  हैं  ?

 माननीय  मंत्री  ने  बतलाया  था  कि  मामले
 श्री  नन्दा :  दस-बारह  उद्योगों  की

 पर  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही

 है  |  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  उक्त  सक्रिय

 एक  सूची  यदि  माननीय  सदस्य  सुची  लेना

 चाहें  तो  में  उन्हें  दे  सकता  हूं  ।

 विचार  के  परिणामस्वरूप क्या  कायें वाही

 की  गई  है
 ?  अनुचित  तरीके  अपना  कर  अनुश्ञप्तियां

 प्राप्त  किया  जाना
 श्री  नन्दा  :.  कई  कार्यवाहियां  की  गई

 प्रय
 Q  ।  इस  विशेषज्ञ  समिति  ने  *2322,  श्री  क्या  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 सारी  स्थिति  की  जांच  करके  कुछ  farrier

 की  हूं  ।  इनमें  से  कुछ  सिपारिश तो  स्वीकार
 कि  FIT  १९४०,  PRY  और  १९४२  में

 कोई  ऐसे  मामले  हुए  हें  जिनमें  भारत  सरकार
 कर  ली  गई  हे  प्रौढ़  उन  पर  पालन  भी  किया

 गया है  ;  कुछ  wa  सिफ़ारिशों की  जांच
 से  aaa  तथा  निर्यात  की  श्रनुज्ञप्तियां

 की  उदाहरण  के  यह  भ्रनुचित  तरीके  अरपना  कर  प्राप्त  की  गई  हो ं?

 देखा  गया  कि  इन  उद्योगों  को  किसी  सुप्रशिक्षित
 यदि  तो  ऐसे  कितने  मामलों

 विशेषज्ञ की  सहायता  तथा  मंत्रणा  प्राप्य  नहीं  का  पता  चलाया गया  ?

 है  ।  अब  वह  कमी  पुरी  कर  दी  गई  ह  सम्बन्धित  व्यक्तियों  के  विरुद्ध

 इसके  कुछ  अन्य  विषय  भी  तथा  भविष्य में  ऐसी  बातों को  रोकने  के

 विचाराधीन  हैं  |  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?
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 वाणिज्य  मंत्री
 :  अनधिकृत  wat  के  आधार  पर  अ्रनुज्ञरित

 (#)
 of  at

 ।  प्राप्त  करने  का  झ्रावेदन  करना  आदि  ।

 2EYo  में  ८०,  १९४१  में
 श्रीमती  vo  काले  :  जो  सरकारी

 २१३  तथा  १९४२  में  ३०८  मामले  |
 कर्मचारी  रिश्वत  देने  के  मामले में  पक  ड़े

 ERE  सार्थों  के  विरुद्ध  कानूनी  उन्हें  दंड  दिया  गया  या  नहीं  ?

 कार्यवाही  की  गई  हें  जिनमें  से  कुछ  पर  तो
 श्री  कर मरकर  :  जब  कभी

 मुकदमा चलाया  जा  रहा  है  ।  दोष  १६४
 दोष  पाया  जाता  उन्हें  दंड  दिया  जता  है  |

 मामलों की  जांच  हो  रही  है  ।  आशा है  कि

 इन  सार्थों  के  विरुद्ध  की  गई  कार्यवाही  भविष्य  श्रीमती  ए०  काले  :  क्या  में  ऐसे

 में  ऐसे  अपराधों को  रोकेगी  ।  मामलों  की  संख्या  जान  सकती  हुं
 ?

 श्री  पुन्नू  उनसें  किन्हीं
 श्री  रखकर  मुझे  सुचना  चाहिये  ।

 पदाधिकारियों  का  भी  हाथ  था  ?

 सरदार To  एस०  सहगल :  जिन  हाथों
 श्री  कर मरकर  :  में  तो  ऐसा  समझता

 a
 श  ।  कुछ  मामलों  में  पदाधिकारियों  का

 ने  |!  भ्रनुचित  तरीके  अपना  कर  श्रनुज्ञप्तियां

 प्राप्त  क्या  उनके  विरुद्ध  कोई  मामला
 हाथ  था  ।

 चलाया गया  है  ?
 क्या  से  संख्या

 श्री
 पुलिस  :

 श्री  कर मरकर  इस  सम्बन्ध में  मेरे जान  सकता  हूं
 ?

 पास  इस  समय  तो  कोई  जानकारी  नहीं  है  ;
 श्री  इसकी  मुझे  सुचना

 चाहिये  ।
 उपयुक्त  मामलों  में  ऐसी  कार्यवाही  की

 ज़रूर गई  है  ।

 कुमारी एनी  मस्टरोल  :  क्या  मद्रास

 से  अरंडी  के  बीजों  का  निर्यात  करने  के  लिये
 सेठ  गोविन्द  जिन  जिन

 कोई  अनुज्ञा  दी  गई  थी  ?  लोगों  के  ऊपर  ये  मुकदमें  चले  हें  उनमें  से  किसी

 को  अरब  तक  दंड  मिला  है  या  सब  के  सब  छट
 श्री  कर मरकर  :  मद्रास  से  ae  के

 बीजों  के  निर्यात  का  प्रश्न  पदाधिकारियों
 गये  हें  ?

 के  विरुद्ध  कार्यवाही  से  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  श्री  कर मरकर :  हम  जो  एक् दन लेते लेते

 हैं  उसमें  तो  हम  ऐसे  लोगों  को  एक  पीरियड
 एम०  एस०  :

 य
 के  faq  या  दो  पीरियड  के  डीआर

 लोग  अनुज्ञप्ति  प्राप्त  करने  के  लिये  कौन  कौन

 कर  देते  हम  उनको  दंड  नहीं  देते  हें  ।
 से  अ्रनुचित  तरीके  अ्रपनाते  हें  ?

 वे  जब  मजिस्ट्रेट के  सामने  जाते  हें  तो  वह

 श्री  कर मरकर :  में  नहीं  समझता  मजिस्ट्रेट  ही  जिसको  अपराधी  करार  दे

 कि  उन्हें  लोक  हित  में  इष्ट कर  उसको  दंड  दे  सकता  है  प्रौढ़  शिक्षा  दे  सकता

 होगा  ;  में  अपने  मित्र  को  यह  बतला  है  ।

 सकता  हुं  कि  ये  किस  प्रकार  के  होते  हैं
 सेठ  गोविन्द  दास

 भ्रनुज्ञप्तियों  का  अनुचित  व्यवसाय
 में  यह  जानना

 चाहता  था  कि  जो  लोग  मजिस्ट्रेट  के  सामने
 जाली  दस्तावेजों  धोखा  देकर  अ्रनुज्ञप्ति

 के  के  क  के  के  के  के  के  के  की
 प्राप्त  रिश्वत  ware  नियन्त्रण

 विनियमों  बराबर  उल्लंघन  अध्यक्ष  महोदय
 :  श्री  पुन्नू  ।
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 श्री  पुन्नू  इन  मामलों  के
 डा०  राम  सुलग  fag:  उक्त

 स्वरूप  कितनी  वित्तीय  हानि  हुई  ?  पलायित  अपराधी
 ater  लंका  के

 श्री  कर मरकर :  हमें  तो  कोई  वित्तीय
 न्यायालय  द्वारा  भ्र मान्य  घोषित  कर  दिया

 गया  या  लंका  को  सरकार  ने  अथवा  भारत
 हानि  नहीं  हुई  ;  जनता  के  हितों  को

 नुकसान  पहुंचा  ।  सरकार  ने  उसका  निराकरण  कर  दिया  ?

 श्री  पुन्नू  इन  मामलों  में  कितने  श्री  अनिल  के०  ऐसा  नहीं

 है  ।  पलायित  अपराधी  offs  संयुक्त विदेशी  साथ  सन्निहित  थे  ?

 श्री  कर मरकर
 :

 मुझे  सूचना  चाहिये
 |

 राजतंत्र  उसके  उपनिवेश

 उसके  किसी  रक्षित  राज्य  में  या  संयुक्त
 भारत  तथा  छक  के  बीच  प्रत्यर्पण सन्धि  राज तत्र  न्यास  राज्यक्षेत्र  में  लागू  ह

 *
 १३१२.  डा०  राम  सुलग  सिह  (¥)  है  |  उसका  शरथ  यह  हुमा कि  १८८१  का

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  पलायित  अपराधी  भ्र धि नियम  केवल  संयुक्त

 कि  क्या  भारत  तथा  लंका  के  बीच  कोई  राजतंत्र  तथा  लंका  के  बीच  प्रौढ़  संयुक्त

 प्रत्येक  सन्धि  विद्यमान है  ?  राजतंत्र  तथा  भारत  के  बीच  लागू  हो  सकता

 भारत  तथा  लंका  के  बीच  नहीं  । यदि  तो  भारत  से  लंका

 मैंगलोर  लंका  से  भारत  में  चरण  लेने  वाले  डा०  राम  सुभग  क्या  स्वतन्त्रता

 दाष्डिक  अथवा  तन्य  अ्रपराधियों  के  विरुद्ध  मिलने  के  बाद  कोई  ऐसा  मामला  भी  gar

 कैसे  कार्यवाही  की  जाती है  ?  है  जिसमें  भारत  ने  दांडिक  या  अरन्य  अपराधियों

 वैदिक-कार्य  उपमंत्री  (att  अनिल  के  प्रत्येक  की  मांग  की  हो  कौर  लंका  की

 सरकार  ने  वह  माँग  ठुकरा  दी  हो  ?
 के०  :  तथा  जी  नहीं

 श्री  अनिल  के  ०  चन्दा  :  सात  मामलों भारत  गणराज्य  बनने  के  ्  भारत  तथा

 लंका  के  बीच  अपराधियों  का  scarry  रोक  में  लंका  भारत  से  कौर  एक  मामले  में  भारत

 लंका  की  सरकार के  साथ  लंका  से  नयापन  चाहता  है  |
 दिया गया  है  ।

 एक  प्रत्यपंण  सन्धि  होने  तक  उस  सरकार  के
 होरिलाडोह  की  कोयला  खान

 साथ  कोई  पारस्परिक  प्रबन्ध  जाने
 * 2323.  थी  एम०  एन०

 का  wat  विचाराधीन  है  ।
 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 डा०  राम  gat
 स्वतन्त्रता  कि  क्या  यह  जानने  के  लिये  कोई  कार्यवाही

 मिलने  के  पहले  दाण्डिक  तथा  ्य  अपराधियों
 की  गई  थी  कि  १४  PEXR  को

 के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  की  क्या  प्रणाली
 बिहार  के  मानभूम  कोयला  क्षेत्र  में  की

 ay?
 होरिलाडीह कोयला  खान  में  पानी  इकट्ठा  करने

 की  व्यवस्था  कैसी  थी  क्योंकि  उस  दिन श्री  अनिल
 के०

 तब  संयुक्त

 राजतंत्र  तथा  उपनिवेशों  के  बीच  १८८१  समीपवर्ती  कोयला  क्षेत्रों
 की

 सभी  खानों

 का  पलायित  अपराधी  अ्रधिनियम  लागू  था  ।  में  गहरे  स्तर  पर  काम  होने  की  वजह  से

 स्पष्ट  है  कि  भारत  के  गणराज्य  बन  जाने  के  उक्त  खान  में  इकट्ठा  gar  पानी  सूख  गया

 पब् चात च्च्  यह  भारत  तथा  लंका के

 जो  कि  राष्ट्रमंडल की  एक  डोमिनियन  बन  क्या  सरकार  इस  बात  की  जांच

 लागू  नहीं  रह  सकता
 था  ।  करके  कारण  बतलायेगी  कि  होरिलाडीह
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 खान  में  २८  से  लेकर  ३  फुट  तक
 न  मिले  ।  स्टाक  में  कोयला  वरन्‌  यह

 ऊँची  १४  तह  क्यों  नहीं  निकाली गई  ?  wat  ही  रखी  जाती  हैं  ।  इस  मट्टी  में  कोई

 ५०  प्रतिशत  कोयला  मिला  होता  यह
 उत्पादन  मंत्री

 के०  सी०  :

 सामान्यतया ईंट  पकाने  के  काम  में  नहीं
 यह  पता  लगा  है  कि  होरिलाडीह

 भ्राता  कौर  इसकी  मांग  भी  नहीं  होती
 कोयला  खान  में  श्री  तक  पानी  भरा  रहा  है  ।

 समीपवर्ती  खानों  में  काम  होने  की  वजह  ह  ‘> —
 क्यों  कि  कोयला  क्षेत्रों  में  ईट  पकाने के  लिये

 rm
 ग्र  ड  २ ै  तथा  ग्रह 3

 ”
 का  कोयला  मिल

 से  पानी  के  स्तर  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा

 ह ै।
 सकता हे  |

 जांच  से  पता  चलता हें  कि  हाल
 तह  नम्बर  १४  के  जितने  भाग

 पर  काम  हो  सकता  उतने  भाग  पर  तो
 ही  में  किसी  कोयला  खान  ने  कोयले  की

 मट्टी  इरादी  का  स्टाक  रखने  के  लिये  कोई
 काम  पूरा  कर  लिया  गया है  ।  इस  तह

 ज़मीन  नहीं  खरीदी  हैं  ।

 में  खम्भे  निकालना  तब  तक  सम्भव  agi

 wet  नहीं  उठता  |
 होगा  जब  तक  कि  पूर्ण  रूप  से  थाक  न  लगा

 दी  जाये  |  ख्याल  है  कि  कम्पनी  का  इरादा  केन्द्रीय  लोक-निर्माण  विभाग  के  अधीन

 रेत  की  थाक  लगाने  का  कार्य  पूरा  करने  के
 इंजीनियर  संघ  को  विज्ञप्तियां

 बाद  इस  काम  को  पुनः  चालू  करने  का  है  ।  १३१५.  श्री  एम०  एस०

 झरिया  कोयला  क्षेत्रों  में  कोयले  का  स्टाक  स्वामी )
 :  क्या  गृह-व्यवस्था  तथा

 रसद  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  : *
 १३१४.  श्री  एम०  एन०  fag:

 क्या  उत्पादन मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  क्या  सरकार  ने  केन्द्रीय

 कि  झरिया  कोयला  क्षेत्रों  की  लगभग  सभी  निर्माण-विभाग  के  अधीन  इंजीनियर-संघ  द्वारा

 तथा  FEXR  में  प्रकाशित दो कोयला  खानों  की  १६  तह  स्टाक  में  क्यों

 जाती  हें  कौर  वे  ईट  पकाने  के  प्रयोजनों  विज्ञप्तियों  को  देखा  हे  ;  तथा

 के  लिये  जनता  को  क्यों  नहीं  दी  जातीं  ?  यदि  उपरोक्त  भाग  का

 क्या  सरकार  waar  है  कि  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  क्या  सरकार  ने

 इन  दोनों  विज्ञप्तियों  में  उल्लिखित  केन्द्रीय
 यें  कोयला  खानें  इन  १६  तह  का  स्टाक  रखने

 के  लिये  डिपो  में  स्थान  न  होने  के  कारण  लोक-निर्माण-विभाग  के  सहायक  इंजीनियरों

 ऐसी  ज़मीनें  खरीद  रही  हें  जिन  पर  खेती  तथा  सेक्शन  भ्र धि कारियों  की  व्यथाश्रों  पर

 विचार  किया  हे  ?
 हो  रही है  /

 इस  विषय  में  सरकार  का  क्या  गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  श्री

 कार्यवाही करने  का  विचार  हे  ?  स्वर्ण  :  जी

 मामला  विचाराधीन  है  ।
 उत्पादन  मंत्री  के०  सी०  :

 झरिया
 कोयला  क्षेत्र  में  तह  नम्बर  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  क्या

 १६  में  सामान्यतया  ग्रेडਂ  का  ऐसा  सरकार  को  इन  afirartrt  के  स्थायी

 कोयला  होता  हे  जिसमें  से  भट्टी  शादी  बनाये  जाने  में  भ्रनुचित  विलम्ब  होने  की

 निकाली  हुई  होती  ak  जो  बिल्कुल  कोई  सुचना  मिली हे  तथा  क्या

 साफ़  होता  हे  ।  ऐसा  इसलिये किया  जाता  उनके  स्थायी  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई

 हैं  जिससे  fe  खरीददारों  से  कोई  शिकायत  श्रनियमिततायें  देखी  ह  ?
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 सरदार  स्वर्ण  सिंह
 :

 यह  तो  एक  सामान्य  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  eto

 सा  wet  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  कोई  टी ०  :  भारत  सरकार  को

 विशिष्ट  मामला  बतलायें  तो  में  इस  सम्बन्ध  ऐसे  किसी  फ़ैसले  का  पता  नहीं  है  ।  हमें  तो

 में  जांच  करूंगा  बसਂ  इतना  पता  हें  कि  पाकिस्तान  ने  wa  तक

 बहुत  सी  aequi  जिनमें  पटसन  at  बनी
 श्री  एम०  एस०  ग्रुपादस्वामी :  क्या

 गृह  कायें  मंत्रालय ने  यह  परिपत्र  जारी  किया
 वस्तुयें  भी  सम्मिलित  चालू  भ्रमण  वर्ष  में

 किसी  भी  देश  से  आयात  करने  की  wafer
 हूं  कि  जो  अधिकारी  तीन  वर्ष  से  अधिक

 निरन्तर  सेवायें  प्रस्तुत  कर  चुके  हें  उन्हें
 केਂ  लिये  प्रार्थनापत्र  नहीं  माने  हैं  ।

 स्थायी बना  दिया  जाये  ?  श्री  क्या  पटसन  की  बनी

 वस्तु झ्र ों  के  पाकिस्तान  द्वारा  भारत  से  किये
 सरदार  स्वर्ण  सिह  नहीं  ।  ऐसा  कोई

 सामान्य नहीं  है  जाने  वाले  आयात  में  कोई  कमी  हुई  है  ?

 श्री  टी०  cto  कृष्णमाचारी :  हां  । श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  क्या

 मंत्रालय  को  कोई  ऐसी  शिकायत  भी  मिली  स्पष्ट  हे  कि  जहां  तक  पाकिस्तान  की

 alfa  का  wet  बहुत  सी  के
 हे  कि  उच्च  अधिकारी  न्  अधीन  af

 कारियों  की  निन्दा  करने  के  लिये  गुप्त
 mart  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगा  दिया

 गया  है  ।  उस  सीमा  अन्य  देशों  के  साथ
 रिपोर्टों  का  उपयोग  कर  रहे

 साथ  भारत  को  भी  नुक़सान  पहुंचा  हे
 ।

 सरदार  स्वर्ण  सिह  जी  नहीं  ।

 श्री  केलप्पन
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं

 व्यापार  करार  कि  कौन  कौन  से  देश  भारत  से  पटसन  की

 बनी  वस्तुएं  मंगवाते  हे  ?
 FORME,  श्री  लक्ष्मण  सिह  चरक

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बतलाने  श्री  टी०  eto  इसका  में

 की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  कोई  ऐस  मामले हुये  ठीक  ठीक  उत्तर  तो  न  दे  सकूंगा  ।  वे

 हें  जिनमें  vig  से  PEKR  देश  अर्जेन्टाइन

 तक  की  कालावधि  में  विदेशों  के
 साथ  हुये  शादी हैं  |

 व्यापार  क़रारों  के  निबन्धों  का  संविदा कारी
 श्री  केलप्पन  इन  निर्यातों  में  पाकिस्तान

 पक्षों  द्वारा  अ्रतिक्रमण  किया  गया  हो  ?
 का  कितना अंश  था  ?

 वाणिज्य  मंत्री  :
 श्री  टी०  cto  में  अंश

 जी  नही ं।  तो  नहीं  बतला  फ़कत  ;  विभाजन के  पश्चात्

 हमारा  पाकिस्तान  को  पटसन  की  बनी
 पटसन  की  बनी  वस्तुओं  का  पाकिस्तान

 को  निर्यात  वस्तुझ्नों  का  निर्यात  इस  भांति  रहा  है

 १३१७.  श्री  केलप्पन  :  क्या  वाणिज्य  gays A में  १९६३१  टन

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा
 १६४९  में  २६३६८  टन

 करेंगे  कि  क्या  यह  सच  हे  कि  पाकिस्तान

 सरकार ने
 भारत  से  पटसन

 की  बनी  वस् तुझ ों
 १९४०  में  PRR  टन

 yea में  PRy9gy  टन
 का  न  करने  का  कसला  किया

 284UrF में  २६७२४  टन
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 श्री  के०  के०  क्या  हाल  की  अध्यक्ष  महोदय  :  यह  पहले  पूछा

 भारत-पाकिस्तान  वार्ता  के  दौरान  में
 जा  चुका  है  उत्तर  भी  दिया  जा  चुका  है

 ।

 स्तान  सरकार  के  साथ  इस  मामले  पर  भी
 are  लिवर  आयल

 बातचीत हुई  थी  ?

 श्री  टी'०  टी०  कृष्णमाचारी  :  इस  पर
 *

 2320,  श्री  एस०  ato  एल०

 बातचीत नहीं  हुई  थी  सितम्  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री

 श्री  के०  के०  इस  बात  को  ध्यान  यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे  :

 में  रखते हुये  कि  पटसन की  बनी  वस्तुभ्नों के  भारत  में  कोड-लिवर  ara
 निर्यात  में  कमी  होने  के  कारण  निर्माताओं

 की  वार्षिक मांग  ;
 को  नुक़सान  पहुंचने की  सम्भावना  क्या

 कोड-लिवर  alae  बनाने  वाले हम  उनके  लिये  नये  बाज़ार  स्थापित  करने

 का  प्रयत्न  कर  रहे  हे  ?  सरकारी  कारखानों  की  संख्या  ;

 श्री  टो०  टी०  जी  हां  |  वीं  PLY L-¥R  में  भारत  में

 यह  प्रयत्न
 तो  बराबर  किया जा  रहा  हे  ।  तयार  की  गई  कुल  मात्रा ;

 भूटान  में  एम  बांध  का  निर्माण  क्या  प्रत्येक  क  रखानें में  तैयार

 किये  गये  तैल  का  विश्लेषण  किया  जाता १३१८.  श्री  बेली  राम  क्या

 प्रधान  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि
 (=)  क्या  इसकी  क़िस्म  के  बारे  में

 भूटान  में  नदीਂ  परियोजना  सम्बन्धी  कोई  शिकायतें  मिली  हें  ;

 बांध  के  निर्माण  की  स्थिति  क्या  है  ?

 यदि  उपरोक्त  भाग  का
 वैदेशिक-कार्यो  उपमंत्री  अनिल  क े०  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  किन  किन

 :  भूटान  सरकार  ने  भारत  सरकार  कम्पनियों  द्वारा  तैयार  किये  गये  तैल  के  बारे
 को  सूचित  किया  ह  कि  वह  इस  बांध

 में  शिकायतें  की  गई  हैं  ;  तथा
 के  निर्माण  के  पक्ष  में  नहीं  यह  मामला

 अभी  विचाराधीन  हैं  |  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा

 श्री  बली  राम  FAT  सरकार  क्या  क़दम  उठाये  गये

 ने  इस  बांध  के  निर्माण  के  लिये  कोई  वैकल्पिक

 स्थान  पसन्द  कर  लिया  है  ?
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 टी ०  कृष्णमाचारी ):  वार्षिक  मांग  का

 श्री  अनिल  के०  चन्दा  इसका  प्रस्तुत  अनुमान  कोई  ३०,०००  गैलन  लगाया

 प्रशन  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।
 जाता हे  ।

 श्री  एम०  एस०  भूटान  देश  में  काड-लिवर  घायल  तैयार
 सरकार  इस  बांध  का  निर्माण  न  करने  के

 करने  वाला  कोई  कारखाना  नहीं  हैं
 ।

 क्या  कारण  बतलाती हैं  ?
 से  wet  नहीं  उठते  ।

 श्री  अनिल  के०  वह  इस

 बांध  के  निर्माण  के  पक्ष  में  नहीं  है  ।
 एनी  सस् क़रीन :  क्या  भारत

 श्री  बेली  राम  दास
 :

 क्या  में  जान  सकता

 हूं  कि  भूटान  सरकार  ने
 किन  कारणों से

 इस  बांध  के  निर्माण  की  अनुमति  नहीं दी  है
 ।  कारखाने ह  ?
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 श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी :  दे  दी  गई  है  जिससे  निर्माण का

 लिवर  तयार  करने  वाले  कारखाने  मंत्रणा  समिति  की  मार्चे  १९४५२  की  रिपोर्ट

 तो  परन्तु  में  नहीं  समझता  कि  यह  तैल  या  में  दिये  गये  सुझाव  के  पूरे

 इसकी  क़िस्म  कोड-लिवर  रॉयल  के  समान  के  साथ  किया  जा  सके  ?

 होती
 हैं  ।  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री

 श्री  नाना दास  :  सरकार  ने  भारत  में  :  उड़ीसा  की  सरकार  ने  परियोजना

 कोड-लिवर  तैयार  करने  के  कारखाने  के  प्रथम  चरण  के  लिये  पुनरीक्षित  प्राक्कलन

 चालू  करने  के  लिये  क्या  पग  उठाये  हें
 ?  पर  अपनी  स्वीकृति दे  दी  है  ।  कब  इस

 श्री  टो ०  टी  ०  कृष्णमाचारी  :  यदि  मेरे
 प्राक्कलन  की  हीरा कुड  केन्द्रीय  बों  द्वारा

 पड़ताल  की  जा  रही  बोर्ड की  सिपारिश
 माननीय  मित्र  यह  कह  सकें  कि  यहां  हि

 प्राप्त  होते  ही  भारत  सरकार  अपेक्षित
 मछलियां  मिल  सकती  तो  सरकार  भी

 पुनरीक्षित  मंजूरी  दे  देगी
 ।

 इससे  निर्माण
 कारखानें  चालू  करने  के  लिये  पग  उठा

 के  कार्यक्रम पर  कोई  प्रभाव नहीं  पड़  रहा  है
 सकेगी

 जो  कि  पुरे  ज़ोर-शोर  के  साथ  अग्रसर  हो
 श्री  ato  पी०  नायर  क्या  सरकार  ने

 रहा है  ।
 इस  सम्बन्ध  में  जांच  की  हे  कि  वैज  बैंक  में

 श्री  टी०  एन०  सिह  क्या  इन
 कॉड  मछलियां  मिल  सकती  ह  या  नहीं  ?

 पुनरीक्षित  प्राक्कलनों  पर--उनके  उड़ीसा

 श्री  ato  टी ०  कृष्णमाचारी :  वेज  बेक  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  किये  जाने  के

 म
 भारत  सरकार  तथा  वित्त  मंत्रालय  नें  मंजूरी

 टीवी  पी०  त्रावणकोर  के

 तट  पर  मत्स्य ग्रहण के  लिये  यह  बहुत  सुन्दर
 श्री  में  पहले  ही  कह

 चुका

 स्थान  ह  प्र  इसे  संसार  के  सर्वेश्रेष्ठ  हूं  कि  उड़ीसा  सरकार  ने  तो  अपनी  स्वीकृति

 अहम-स्थानों  में  से  एक  माना  जाता  हे  ।  दे  दी  परन्तु  नियन्त्रण  बोर्ड  अभी  प्राक्कलनों

 की  जांच  कर  रहा  है  |  उसकी  जांच  समाप्त
 श्री  टी०  टी०  मुझे  पता

 होने  के  बाद  भारत  सरकार  भी  उस  पर  विचार
 चला  हे  कि  भारत  के  निकटवर्ती  क्षेत्रों  में

 करेगी  ।

 कोड  मछली  पाये  जाने  की  कोई  सम्भावना

 नहीं है  ।  शायद  माननीय सदस्यਂ  को  इस
 श्री  gto  एन०  fag:  क्या  इस  विषय

 में  भारत  सरकार  के  समुचित  प्राधिकारियों
 विषय  में  कोई  भ्रमित  जानकारी  है  ।  यह

 जानकारी  में  उनसे  प्राप्त  कर  रहा  हुं  ।
 द्वारा  प्रशासनिक  मंजूरी  दे  दी  गई  है  ?

 श्री  प्रारम्भ  में  भारत  सरकार
 श्री  वी०  पी०  परन्तु  श्रापने

 मंजूरी दे  चुकी  है  ।
 तो  गलत  बात  बतलाई  हें  ।

 श्री  टी०  एन०  fag:  मेरा  अभिप्राय

 हीरा कुड  परियोजना  के
 पूरी  गीत  प्राक्कलन

 पुनरीक्षित  आंकड़ों  से  है  ।  L

 *
 १३२१,  पंडित  लिंगराज  मिश्र  :  बया  श्री  नन्दा  :  पुनरीक्षित  आंकड़ों  के

 सिचाई  तथा  बिद्युत  मंत्री  यह  बतलाने  की  विषय में  तो  में  ने  तथ्य  उल्लिखित  कर

 छुपा  करेंगे  कि  क्या  हीरा कुड  बांध  परियोजना  दिये  हैं  ।  उड़ीसा  सरकार  ने

 के  पुनरीक्षित  प्राक्कलन  को  झ्रावश्यक  मंजूरी  नियन्त्रण  are  इसकी  जांच
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 कर  रहा  है  जो  कि  अगले  कुछ  दिनों  में  पूरी  वाले  कोयले  पर  वाणिज्यिक  भार हू

 हो  जायेगी ।  उसके  समाप्त  होते  ही  यह  EUR FT से  समाप्त कर  दिया  गया  है  |  इसके

 मामला  भारत  सरकार  थ  हाथ  में  ले  सामान्य  रूप  से  समाप्त  किये  जाने  के

 लेगी ।  पर  sat  विचार  किया  जा  रहा  हैं  |

 क्या  मंत्री  की  दर श्री  टी०  एन०  fag:  वाणिज्यिक  अ्रधिभार

 महोदय  ने  वित्त  मंत्रालय  से  विचार-विमश॑  भिन्न  भिन्न  देश  को  किये  जाने  वाले  निर्यात

 कर  लिया है  ?  के  विषय  में  अलग  अ्रलग  है  |  सदन  पटल

 श्री  नन्दा
 :  मूल  प्राक्कलनों  पर  तो  एक  विवरण  रखा  जाता  है  जिसमें

 वित्त  मंत्रालय  ai  अन्य  सम्बन्धित  मंत्रालय  प्रत्येक  देश  के  विधय  में  अतिरिक्त  भार

 मंजूरी  दे  चुके  ह  |  की  प्रति टन  दर  बतलाई गई  हे  ।

 परिशिष्ट  ९,  अनुबन्ध  संख्या  १२]
 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  पुनरीक्षित

 प्राक्कलनों  के  बारे  में  है  ।  श्री  के०  पो०  कपा  यह

 सच  है
 कि

 इस  करार  के  अंतगर्त  हमें
 श्री  नन्दा  साधारण  स्वीकृति  तो

 कोई  एक  करोड़  रुपये  प्रति  ay  का  घाटा
 दे  दी  गई  है  कि  काम  चलता  रहे  ।  परन्तु

 भारत  सरकार  ने  पुनरीक्षित  प्राक्कलन  पर

 स्वीकृति नहीं  दी  है  ।  क्यों कि  wit  वह
 श्री  के०  सी०  रेड्डी  :  यह  सच हैं

 कि  पाकिस्तान  को  निर्यात  किय  जाने  वाले
 उसके  पास  नहीं  पहुंचे  हूं  ।

 कोयले  पर  वाणिज्यिक  भार  समाप्त  किये

 श्री  लोकनाथ  मिश्र  बोर्ड  में  कौन  जाने  में  हमें  कोई  एक  करोड़  रुपये  का
 कौन  है ं|  रहेगा  ?

 श्री  नन्दा  :  उड़ीसा  के  मुख्य  मंत्री  श्री  के०  पी०  सिन्हा  :  कया  पह

 तथा  कुछ  अन्य  अधिकारी  |  सच  है  कि  यह  करार इस  ara से  किया  गधा

 था  कि  इस  विषय  में  एक  दी घं कालीन
 कोयले  पर  वाणिज्यिक  भार

 करार हो  सकेगा  ?

 *232R,  श्री  के०  पी०  क्या  श्री  के०  सी०  करार  की

 उत्पादन  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कालावधि के  विषय  में  तो  में  कुछ  नई

 जानता  |  reset  तो  मेरे  माननीय  मित्र

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री
 से  पूछा  जाना

 ने  कोयले  पर  वाणिज्यिक  भार  समाप्त  चाहिये  ।

 कर  दिया  है  या  समाप्त  करने  का  विचार  att  एम०  एस०  गुरुपादस्वासी :  वाणिज्यिक
 कर  रही  जिससे  कि  का  भारों के  शिष्य  में  किसी  एकरूप  नीति  का

 विदेशों  को  निर्यात  सुकर  बनाया  जा  सके  ;
 अनुसरण  क्यों  नहीं  किया  जाता

 ?  gt

 तथा  देश  में  अलग  दर  रखने  से  क्या  लाभ ?

 a
 अधिभार

 की
 प्रति  टन

 at  क्या
 att  केल

 ato  रेड्डी  :  हमें यह  देखना

 होता है  कि  देश  दूसरे  देशों  से  किये
 जाने

 उत्पादन  मंत्री  हैे०  सी ०
 :  वालें  रायात  के  प्रकाश में  कितना  भार

 पाकिस्तान  को  निर्यात  जाने  सहन  कर  सकेंगे  |  हमें  उन  देशों में  प्रचलित
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 स्पर्धी  मूल्यों  का  भी  ध्यान  रखना  होता  है
 ।  आंकड़े दे  सकता  हूं  ।  में  यह  नहीं कह  सकताਂ

 अतएव  हम  सब  देशों  को  किये  जान  वाले  कि  इससे  मांगें  पुरी  हो  सकेंगी  या  नहीं  ।

 निर्यात  के  सम्बन्ध  में  कोई  एकरूप  श्री  नाना दास :  हम  फिजी  को  किन

 वाणिज्यिक  भार  नहीं  रख  सकते  |
 किन  वस् तुझ ों  का  निर्यात  करते  हैं

 ?

 फिजी  में  आयात  शुल्क  att  टी०  टी०  मुख्यतः

 रुई  की  बनी  पटसन  की  बनी *
 १३२४,  श्री  ato  आर०  चौधरी  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २८  मा
 बिसाती का  सामान  शादी  भेजा  जाता है  ।

 १९५३  को  निरुद्ध  गये  तारांकित  wet  संख्या  नन्दो  कोंडा  परियोजना

 2oNsS  के  उत्तर  की  निर्देश  करने  *
 १३२५,  श्री  सी०  आर०  चौधरी :  क्या

 और  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :
 योजना  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 क्या  सरकार  के  पास  इस  सम्बन्ध
 )  योजना  झ्रायोग

 द्वारा  ८

 में  कोई  जानकारी  है  कि  फिजी  में  छह
 १९५२  को  आयोजित  तथा

 तथा  शुल्क  आयात  शुल्क
 स  तथा

 विशेषज्ञों  के  सम्मेलनਂ  में  किये  गये  विनिमय  या

 Q?  विनिर्णयों  के  अनुसार  नन्दी  कोंडा  परियोजना

 क्या  फिजी  में  व्यापार  की  दाई  करार  वाली  नहर  की  जांच  कितनों

 ज प्रायक्त है ? च्छ है  ?  हो  चुकी है  ;

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रों  टी०  इसके  कब  तक  पूरी  की  जाने

 कृष्णमाचारी )
 :  अपेक्षित  की  राशा है है  ;

 जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  प्राप्त  योजना  आयोग  ने  अपनी  २०

 होती  सदन  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।  PEYXR  को  हुई  बैठक  में  कृष्णा

 फिजी  में  कोई  वाणिज्यिक  प्रतिनिधि  तथा  गोदावरी  नदियों  के  कछार  के  विकास

 तो  नहीं  परन्तु  हमारा  फिजी  स्थित  झ्रायुक्त
 सम्बन्धी जांच  के  बारे  में  जो  विनिश्चय

 ही  हमारे  व्यापार  हितों  का  भी  ख्याल  किया  क्या  ae  उस  विनिश्चय  को

 रखता है  ।  पुनरीक्षित  करके  गया  था  ज़ो

 FaYR  कों  जीनियरों  तथा
 श्री  सी०  आर०  हमारे  देश

 से  मंगाये  जाने  वाले  सामान  पर  आयात
 विशेषज्ञों  के  सम्मेलन  में  हुआ  था  ;  तथा

 शुल्क  मान  दर  से  लगाया  जाता है  या
 २०  2&43  को  योजना

 न्य  दर  से  ?
 आयोग  ने  मद्रास  तथा  हैदराबाद  राज्यों  द्वारा

 a  खोसला  समिति  की  faarkar  के  अनुसार
 श्री  टी०  ato  कृष्णमाचारी :  में

 नन्दी  कोंडा  परियोजना  सम्बन्धी  जांच  की

 यही  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न
 जानें  के  विषय में  जो  विनिश्चय  किया  ar

 तो  कर  रहा हूं  ।
 उसका  क्षेत्र  तथा  प्रभाव  क्या  ?

 श्री  सी०  भार ०  क्या  हमारे
 सिंचाई  तथा  बिद्युत  मंत्री

 निर्यात &  मांगें  पूरी  हो  जाती  हें  ?

 (att
 :

 ननदी  होन्डा  नहर
 की

 थ्री  eto  टी०  कृष्णमाचारी  में  az  कोई  २००  मील  तक  सीध  बांधी  जा  चुकी

 कह  सकता  |  मे ंतो  केवल  निर्यात  के  १००  मील  wat  बाक़ी है  ।
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 area  @  कि  जांच  का  थ्री  यह  जांच  टेक्निकल समिति

 सीध  बांधना  ait  की  सामान्य  देखरेख  में  हो  रही  है
 |

 इस  समिति

 के  भ्रध्यक्ष श्री  खोसला  हें

 १९५३  के  अन्त  तक  पूरा  हो

 जायेगा  |
 श्री  एस०  ato  राम स्वामी :  क्या  इस

 परियोजना  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते

 जी  नहीं  ।
 हुये  कि  कृष्णा-पेन्नार  परियोजना  से  शेष

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  मद्रास  राज्य  को  लाभ  शभ्रधिमान

 दिया  जायेगा ?
 श्री  सी०  आर०  क्या  जांच

 होने  |  के  तुरन्त  बाद  ही  इस  परियोजना  श्री  नन्दा  :  जांच  का  उद्देश्य  यह  है  कि

 का  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  जायेगा  ?  कृष्णा  तथा  गोदावरी  नदियों  के  पानी  के

 योग  करने  का  सर्वेश्रेष्ठ  ढंग  पता  लगाया  जा
 श्री  यह  बात  जो  जांच

 के  सक े।
 पर  निर्भर  करेगी  ॥

 श्री  नाना दास  :  ८  PEYR
 श्री  नाना दास  :  सरकार  ने  कृष्णा-पेन्नार

 को  यह  तय  किया  गया  था  कि  कृष्णा-पेन्नार
 परियोजना  के  सम्बन्ध  में  an  विनिश्चय

 परियोजना  को  छोड़  दिये  जाने  या  प्रारम्भ
 किया  है  ?

 किये  जाने  के  बारे  में  भ्रत्तिम  निश्चय  ३

 श्री  नन्दा  :  यह  तो  उसी  जांच  में  मिल  मास के  भीतर  हो  जाना  चाहिये ।  कया  में
 प्

 जान  सकता  हूं  कि  wa  स्थिति  क्या  है
 ?

 श्री  नन्दा  :  तीन  मास में  अन्तिम  निश्चय श्री  रघुरामथ्या  :  क्या  इरादा  यह  है  कि

 इस  परियोजना  को  चालू  पंचवर्षीय  योजना  a  जाने  के  बारे  में  तो  कोई  फ़ैसला  नहीं

 में--खोसला  समिति  की  सिफ़ारिशों  के  ear था

 अधीन  रहते  हुये--शामिल  कर  लिया  जाये  ?

 महाराष्ट्र  में  दु  भिक्ष  क्षेत्र

 श्री  नन्दा  :  जी  हां  ।  यह  प्रथम  *
 १३२६.  श्री  बगावत  :  व्या  योजना

 वर्षीय  योजना  में  ही  शामिल  हें  क्यों  कि  उसमें
 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंग े:

 नई  योजनाओं  के  लिय  एक  सामात्य  उपबन्ध

 क्या  पंच  वर्षीय  योजना  में  उन हे  ।  यदि  जांच  पुरी  हो  गई  तो  इसे  इसी

 वधि  में  हाथ  में  लिया  जा  सकेगा  ॥  क्षेत्रों  में  कि  नदी  घाटी  परियोजनाओं को

 उच्च  प्राथमिकता  दी  गई  जिन  में  सुभिक्ष
 श्री  नानादास  :  काबली-क्रमानुसार  नहरों

 के  सम्बन्ध  में--जो  कि  नन्दी  कोंडा  परियोजना
 का  बहुत डर  है

 में  शामिल  हें--कितनी प्रगति  हुई  है  ?
 क्या  जिला  जिला

 जिला  बीजापुर  site  ज़िला  पुना

 श्री  नन्दा
 :

 ये
 दोनों

 नहरें  सम्पूर्ण
 योजना

 के  अहमदनगर सेल गे से  लगे  हुए  भाग  जहां
 में  सम्मिलित  हें  ।  कि  सुभिक्ष  का  बहुत  डर  रहता  यह

 भी  सी०  आर०  चौधरी  जांच  खोसला  सिकता लागू  नहीं  है  ;

 समिति  की  देखरेख  में  की  जा  रही  है  या
 यदि  ऐसा  तो  इसके  क्या

 मद्रास  राज्य  की  देखरेख  में  ?
 ष्ारण ह

 थ
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 क्या  केन्द्र  द्वारा  श्री  राममूर्ति
 लिक  सहायता  के रूण इ ै  २३  करोड़  रुपये

 की  प्रच्यक्ष ९  में  नियुक्त  की  गई  एक  समिति
 के  ऋण  दिये  गये  है  ।

 ने
 महाराष्ट्र  के  दुभिक्ष  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  श्री  बोगावत :  क्या  पंचवर्षीय  योजना

 पक  प्रतिवेदन  दिया  था  कौर  स्थायी  तथा  में  समुचित  रक्षण  योजनाओं  की  व्यवस्था

 अर्ध स्थायी  आधार  पर  सहायता  प्रदान  करने  है  ्र  क्या  सरकार  पंचवर्षीय  योजना  में

 के  उपयुक्त  तरीक़  सुझाये  थे  ;
 इस  हेतु  संशोधन करेगी  ?

 यदि  तो
 श्री  नन्दा  रक्षण-योजनाओं  को  हाथ

 बीजापुर  के  ज़िलों  तथा  पुना  के  उस  में  लिया  जा  रहा  हे  और  इस  प्रयोजनों

 भाग  के  लिये  क्या  तरीके  सुझाये  गये  हें  ;  पंचवर्षीय  योजना  में  संशोधन  की

 तथा
 दिखता  नहीं  हे  |

 इस  विषय  में  भारत  सरकार  श्री  बगावत :  सरकार
 राममूर्ति

 क्य  क़दम  उठाने  का  विचार  रखती  हे  ?  समिति  की  सिफ़ारिशें  सदन  पटल  पर  रखेंगी  ?

 सिंचाई  तथा  बिद्युत  मंत्री  श्री  जेसा  कि  में  ने  mit

 अधिकांश  सिफ़ारिशें  दीघंकालीन  उपायों  से :  से  पंचवर्षीय

 योजना  में  सिचाई  योजनाओं  को  सम्मिलित  सम्बन्ध  रखती  हे  ।  परन्तु  यदि  माननीय

 करने  समय  जिन  मुख्य  मुख्य  बातों  का  ध्यान  सदस्य  चाहें  तो  उन्हें  जानकारी  दी  जा  सकती

 रखा  गया  वे  ag  f{—  है  ।

 श्री  बोगावत :  क्या  सरकार  ने  ऐसे (१)  क्या  पंजवर्षीय  योजना  बनाये

 जाने  के  समय  श्रमुक  सिचाई
 क्षेत्र  के  जहां  सुभिक्ष  का  बहुत  डर

 अ्रत्यघिक  महत्वपूर्ण  नदी  घाटी योजना  ay  क्रियान्विति हो  रही
 ली

 तथा  नामों  पर  विचार  किया  हें  ?

 क  श्री  नन्दा  :  जी  हां  ।  इन  कई (2  /  क्या  शफरुक  सिचाई योजना

 से  खाद्य  उत्पादन  में  शीघ्र  ही  योजनाओं  की  या  तो  तुरन्त  जांच  की  जा  रही

 हू  या  भविष्य  में  की  जायेंगी  ।
 वृद्धि  होने  की  सम्भावना हैं  ।

 श्री  बगावत  क्या  सरकार  पंचवर्षीय
 जहां  तक  बम्बई  का  सम्बन्ध

 वर्षों  योजना  में  यह  व्यवस्था  की  गई  थी

 योजना  के  कुकी  परियोजना

 पर  विचार  करेगी  जो  कि  सुभिक्ष किਂ  जो  योजनायें  पहले  ही  प्रारम्भ  की  जा

 चुकी  उन्हें  यथासम्भव  शीघ्र  कर  के  लिय  बहुत

 लिया  जाये  |
 दायक  होगी  ?

 श्री  नन्दा
 :  राममूर्ति समिति  ने  जिन

 जी  हां  ।
 परियोजनाओं  की  सिफ़ारिश  की  उनमें

 से  एक  यह  भी  ह  ।  इस  पर  विचार  किया (&)  तथा
 इस  सम्बन्ध में  बहुत

 सी  सिफ़ारिशें  की  गई  जिन  में  से  जायगा  |

 कांडा  दीघंकालीन  रुपयों  से  सम्बन्ध  रखती  श्री  अल्तेकर  :  क्या  सरकार  को  ज्ञात

 इन  सिफ़ारिशों  की  जांच  की  जा  रहो

 है  ।  छोटी  सि चार्ट  योजनाओं  के
 जिलों  में  भूमि  seat  है  कौर  यदि  वहां  ठीक
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 पानी  मिल  जाय  तो  वह  खाद्य  की  दृष्टि  से  के  लिय  पूर्वेक्षण  किया  जा  रहा  हे  कौर  बंगाल

 एक  बहुल-क्षेत्र  बन  सकता  है  ?
 की  कछार  भूमि  में  कुछ  उत्साहजनक लक्षण

 भी  प्रकट हुये  हे  । श्री  नन्दा
 :

 यह  तो  मानी  हुई  बात  हे

 श्री  गाडगिल  :  क्या  सरकार  योजना  तेल  दोधक  कारखानों में  अनेक

 के  आगामी  चरण  में  दुर्भिक्ष  क्षेत्रों  में  के  सिचाई  उपोत्पाद  तैयार  किये  जाते  हें  जिनमें

 कार्यों  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  देने  की  सल्फ़र  प्रोपेन  गेस  तथा

 नियति  पर  विचार  करेगी  ?
 कुछ  प्राय  गेस  प्रमुख  हें

 ।
 इनमें  से  अधिकांश

 रासायनिक  उद्योगों  के  लिये  उपयोगी  होते
 श्री  यह  तो  सुझाव  है  ।

 इन  चीज़ों  के  उत्पादन  के  लिये  a  अ्रधघिक
 एसा  तो  wa  भी  किया  जा  रहा  हे  ।

 पूंजी  लगाने  की  श्रावश्यंकता होतीं  है  जिसके

 अध्यक्ष  महोदय  :  अरब  हम  अगला
 लिय  तेल  दोधक  कम्पनियां  इस  समय  तत्पर

 लेते हे  नहीं  हें  क्यों  कि  वे  इस  समय  मुख्य  कारखाने

 तेल  दोधक  कारखान  स्थापित  करने  के  प्रशन  में  व्यस्त  हे  ।  इस

 प्रयोजन  के  लिये  भविष्य  में  संयत्र  लगाने  के

 *१३२७.  श्री  नाना दास  :  क्या

 उत्पादन  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 की  जांच  की  जा  रही  हे  कौर  तेल  शोधक

 कम्पनियों  से  कहा  गया  है  कि  वे  भविष्य  में

 कि  क्या  शोधित  तेल  मध्य
 एसे  संयंत्र  लगाने  के  लिये  व्यवस्था  करें  ॥

 qa  के  जहां  से  कि  वह  इस  समय  इस  समय  तेल  शोधक  कारखानों  की  गैसों

 जाता  किसी  wer  समीपतर  क्षेत्र  से  भी
 का  उपयोग  केवल  इंधन  के  रूप  में  किया  जा

 प्राप्त  हो  सकता  हे
 ?

 सकता हे  ।

 तेल  शोधक  कारखानों  के

 ae  क्या  हे  श्र  वे  अरन्य  देशों  के  लिये
 क्यों  कि  तेल  शोधक  कारखानों

 को  काफ़ी  मात्रा  में  सल्फ्यूरिक  एसिड
 कहां  तक  उपयोगी  सिद्ध  हो  सकेंगे  ?

 भारत  के  तेल  शोधक  कारखानों
 (  गन्धक  की  तेजाब  )  की  आवश्यकता

 देवा  में  गन्धक  के  तेजाब  बनाने
 से  जिप्सम  सल्फ्यूरिक  एसिड  का

 के  उद्योग  को--चाहे  वह  गैसों  से  बनाया

 उद्योग  के  विकास  को  कहां  तक

 सहायता  मिलेगी ?

 जाये या  जिप्सम  से--प्रीत्साहन  मिलेगा  ।

 जब  तीन  तेल  दोधक  कारखाने  भारत  में  तीन  तेल  शोधक

 उत्पादन  कर  देंगे  तो  लगभग  कितने  खाने  स्थापित  हो  जाने  से  विदेशी  विनिमय

 विदेशी  विनिमय  की  बचत  हो  जायगी  ?  में  कोई  १०  करोड़  रुपये  प्रति  वर्ष  की

 होने  की  सम्भावना है  ।
 उत्पादन  मंत्रों

 के०
 घी०

 :

 बम्बई  के  तेल  शोधक  कारखानों  के
 शो  नाना दास  क्या  सरकर नें

 लिये  तो  मध्य  पूर्व  अ्रशोधित  तेल  प्राप्त  करने  faa  तेल  प्राप्त  करन  के  लिये  किसी  देश  या

 का  समीप तम  att  परन्तु
 देशों  के  साथ  कोई  क़रार  किया  है  ?

 पूटनम  में  स्थापित  होने  वाले  कारखाने  के

 लिये  मध्य  gad  से  निकटतर  स्रोत  का  पता  श्री क०  सी ०  सरकार ने  कोई

 लगाना  होगा  ।  इस  बीच  भारत  में  भी  तेल  करार  नहीं  किया  है  ।

 238  P.S.D.
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 श्री  नाना नास  :  इन  तेल  शोधक  श्री  सारंगपुर  क्या  तेलशोधक

 कारखाने  स्थापित  करने  वाली  कम्पनियों खानों  की  मांग  देग  के  उत्पादन  से  कहां  तक

 के  साथ  किये  गये  क़रार  में  एक  शर्तें  यह  भी
 पूरी  होगी  ?

 हू  कि  भारत  की  अ्रावइ्यकता  पूरी  करने  के
 श्री  के०  सी०  क्या  माननीय

 ?
 सदस्य  का  तात्पर्य  शोधित  उत्पादों  से  है

 बाद  जा  उत्पाद  शेष  बचेंगे  वे  केवल दूर  पव

 में  ही  aa  जायेंगे  ?

 श्री  नानादास  :  देवा  में  उत्पन्न  ग्र शोधित

 तेल  से  इन  कारखानों  की  मांग  कहां  तक  पूरी
 श्री  के ०  सो ०  रेड्डी  :  में  नहीं  समझता

 कि  कोई  एसी  शर्त  भी  है  कि  आवश्यकता  से
 होगी

 !

 ग्रीक  स्टाक  केवल  दूर  पूर्व  में  बेचा
 श्री  के०  सी०  रेड्डी

 :  इस  समय  श्रीराम  जायगा  |
 में  डिगबोई  के  भ्र ति रिक्त  भारत  में  कहीं

 अ्रशोधित  तेल  उत्पन्न  नहीं  होता  ।
 अध्यक्ष  महोदय :  अरब  हम  बरगला  प्रदान

 लेते  ्र  ]

 श्री  हे०  हे०  क्या  इस  तेल  का
 कलकत्ते  को  नमक  निर्यात

 कुछ  शोधित  किये  जाने  के  पुनः

 बाहर  भेजा  जायेगा  अर  यदि  भेजा  जायेगा  *
 १३२८.  श्री  नाना दास :  क्या

 तो  शोधित  तेल
 का  अनुपात ?  उत्पादन  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 fe  काठियावाड़  भ्र  कच्छ  से  कलकता
 श्री  के ०  सी०  में  समझता

 पत्तन  को  कितने  नमक  का  निर्यात  किया
 हूं  कि  इस  प्रदान  का  उत्तर  तो  पहले  दिया  जा

 चुका  है
 ।

 अरब  निर्यात
 का

 तो  प्रश्न  ही
 गया ?

 नहीं  उठता
 ।  काठियावाड़-कच्छ  से  कलकत्ता

 पत्तन  तक  भाड़े  की  प्रति  टन  दर  क्या  थी श्री  नाना दास :  क्या  हमारे ऊपर

 तेल  शोधक  कारखानों  के  उत्पादों  को  राष्ट्र

 मंडलीय  देशों  को  भेजने  का  ara  है  ?  भाड़े  पर  वाले  व्यय  से

 श्री  के ०  सी ०  ड्डी च्  जी  नहीं  ।  ऐसा  उस  नमक का  विक्रय  मूल्य  कितना बढ़  गया  ?

 कोई  झ्राभार नहीं  हे  ।  विशाखापटनम  से  कलकत्ता  पत्तनਂ

 श्री  के०  सुब्रह्मण्यम :  क्या  यह  सच  है  तक  भाड़े  की  प्रति  टन  दर  कया  थी  कौर  है  ?

 कि  लिगनाइट  जो  कि  मद्रास  में  काफ़ी  सरकार  नें  विशाखापटनम  से

 मात्रा  में  उपलब्ध  बनावटी  अशोधित  कलकत्ता  नमक  भजने  के  लिये  क्या  पगਂ

 तेल  के  निर्माण में  सहायता  मिलती है  यदि  हां  प्रे  हैं  ?

 तो  इसका  विकास  करने  के  लिये  क्या  प्रयत्न

 किये गये  हें  ?
 उत्पादन  मंत्री  Bo  Ato  :

 श्री  के ०  सो०  रेड्डी  :  लिग्नाइट  अभी
 लगभग  ३.८५  लाख  टन  |

 दक्षिण  श्रीकंठ  में  निकाला  जाता  हे  ।  मद्रास
 काठियावाड़-कच्छ  से  कलकत्ता

 पत्तन  को  नमक  भेजने  का  भाड़ा  १९५२ सरकार  ने  अभी  एक  श्रीराम  परियोजना

 प्रारम्भ  की  ह  |  इसके  कोयले  से  में  ३४  रुपये  ८  ara  प्रति  टन  था  ।  वर्तमान

 बनावटी  पैट्रोल  बनाने  का  प्रश्न फिलहाल  जो  १-१-५३  से  चालू  ३०  रुपये

 उठा  रखा  गया  है
 ।  १२  भाने  प्रति  टन  हैं  ।
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 वर्तमान  भाड़े  की  दर  से
 जाफ़ना  तम्बाकू

 वाइ-कच्छ  के  नमक  का  मूल्य  कलकते  के  *
 १३२९.  श्री  क्या

 बाज़ार  में  उत्पादन-क्षत्रों  में  प्रचलित  मूल्य  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की

 से  ५  पाई  प्रति  सेर  बढ़  जाता  हैं  |  कृपा  aaa  कि  गत  वर्ष  भारत  में  कितना

 विशाखापटनम  से  कलकत्ता  खाने  का  जाफ़ना  तम्बाकू  बनाया  ?

 पत्तन  तक  के  भाड़े  की  दर  ज्ञात  नहीं  हैं  क्यों  जाफ़ना  तम्बाकू  भारत  में

 कि  हाल  के  वर्षों  में  वहां  से  नमक  नहीं  भेजा  दिल  तम्बाकू  को  तलना  में  कसाब  ?

 गया  हें  ।
 क्या  सरकार  का  विचार  वर्ष

 सरकार  ने  विशाखापटनम  से  PEXR-U  में  भ्र  इसके  बाद  भी  खाने

 कलकत्ता  नमक  भेजने के  कोई  पगਂ  के  जाफ़ना  तम्बाकू  के  प्रख्यात  की  अनुमति

 नहीं  उठाये  ह  क्यों  कि  निर्माताओं  से  या  देने

 साधारण  व्यापारियों  से  एसी  कोई  मांग  वाणिज्य  मंत्री

 नहीं  की  गई  है  ।  उसके  निर्यात  पर  कोई  ZEKR  में  3,46, 208  पौंड ।
 प्रतिबन्ध  नहों  हे  ।

 कहा  है  कि  जाफ़ना  तम्बाकू

 श्री  नाना दास  :  इस  बात  को  का  स्वाद  विशेष  wear  होता  है  जो  भारत

 ध्यान  में  रखते  हुये  कि  नमक  कलकत्ते  कम  में  उत्पादित  तम्बाकू  में  नहीं  होता  ।

 खर्चे पर  भेजा  जा  सकता  पूर्वी  तट  पर  जी  हां  ।

 नमक  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  क्या  पग
 श्री  नाना दास :  सरकार ने  जाफ़ना

 क़िस्म  का  तबाह  भारत  में  ही  उत्पन्न  करने

 श्री  के०  ato  यह  प्रश्न  तो  के  लिये  क्या  पग  उठाये  हैं  ?

 बहुत  सामान्य  हैं
 ।

 भारत  के  सभी  भागों
 श्री  कर मरकर :  जाफ़ना  क़िस्म  से

 में  नमक  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  प्रत्येक
 मिलती-जुलती  भारतीय  क़िस्म  के  तम्बाकू

 सम्भव  कार्यवाही  की  जा  रही  हैं
 ।

 पूर्वी  के  कुल  उत्पादन  का  अनुमान  कोई  Yo-Yo
 तट  पर  भी  नमक  का  उत्पादन  बढ़ा  है  ।  कोई

 लाख  पौंड  के  लगभग  लगाया  जाता  है  ।  सम्भव
 भी  निर्माता  पूर्वी  तट  पर  नमक  का  उत्पादन

 है  कि  निकट  भविष्य  में  त्रावणकोर-कोचीन

 करने  के  लिये  स्वतन्त्र  हे  ;  सरकार  उसे  की  सारी  मांग  पूरी  हो  जाय  ।

 सहायता  ही  देगी  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य :  हम  सुन  नहीं

 श्री  नाना दास  :  क्या  सरकार  नमक  सके  ।

 के  विशाखापटनम से  कलकत्ते  तक  के  भाड़े

 अध्यक्ष  सम्भव  है  कि  कुछ
 की  जांच  करेगी

 ?

 वर्षों  में  सारी  मांग  पूरी  की  जा  सके  ।

 श्री  के०  सी०  रेड्डी
 :

 मुझे  ऐसा  करने

 नका  कोई  कारण  प्रतीत  नहीं  होता  ।
 थ्री  कूकस  उन्होंने  कोई  बात

 कोचीन  के  बारे  में  कही  थी  ।  वह  क्या  थी

 श्री  पुरनूर  क्या  कोई  ऐसी  दिखाया

 झाई है है  कि  भाड़े  की  दरें  प्रतीक  हैं  ?  श्री  करमरकर
 :

 जाफ़ना  तम्बाकू  की

 अधिकांश  खपत  त्रावणकोर-कोचीन  में  ही

 श्री के०  सी०  मुझे  ऐसी  किसी  होती  है  ।
 इसीलिये  में  ने  उसका  जिक्र  किया

 शिकायत  का  पता  नहीं  श्रीमान्‌  ।  था i
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 ौर
 शेष

 ६
 के  स्थानों  पर  उस  समय

 नियु

 नें  जाफ़ना  की  किसी  कम्पनी  के  साथ  यह  कर  दिये  जायेंगे  जब  कि  संघ

 क़रार  किया  g  fe  वह  ares  दस  वर्ष  तक
 आयोग  श्रावक  प्रवीण  कर  लेगा

 |

 जाफ़ना  तम्बाकू  का  आयात

 श्री
 में  तो  ऐसा  नहीं

 प्रेस
 इन्फार्मेशन

 ब्यूरो  :  जिन  पदों  पर

 समझता  |
 संघ  द्वारा  प्रस्वीकृत

 व्यक्ति  कार्य  कर  रहे  हें  उन्हें  भरने  के  लिये

 संघ  लोक-सेवा-प्रायोग  को  लिखा  जा  चका

 ब्यूरो  है  ।

 *१३३०.  प्रो ०  डी०  ato  भविष्य  में  नियमित  नियुक्तियों  को

 क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह

 बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 wet  इं
 आवश्यक  अनुदेश  जारी  किये  जा  चुके  हैं

 ।

 रेडियो  तथा  प्रेस  इन्फार्मेशन  ब्यूरो  में  कितने

 पद  ऐसे  व्यक्ति  धारण  किये  हुये  हें  जो  सीधे
 प्रो ०  डी०  ato  शर्मा : ये सीधी भर्ती ये  सीधी  भर्ती

 क्यों की  गई  ?

 के  द्वारा  नहीं  ?
 श्री  कर मरकर  :  जिस  समय  आल  इण्डिया

 उनमें  से  कितनों  के  पास  रेडियो  का  तेजी  के  साथ  विकास  किया  जा

 गीत  योग्यतायें नहीं  हैं  ?  रहा  तब  इतना  समय  नहीं  था  कि

 ये उनमें  से  कितने  एसे  व्यक्ति  हें  नियुक्तियां  सामान्य  प्रणाली  से  की  a

 जो  संघ  लोक-सेवा-श्रायोग  द्वारा  नहीं  लिये

 गये  थे
 ?

 जितनी  जल्दी
 हो  सका

 हमने
 इस  बात  का

 त्न  किया  कि  ये  स्थान  नियमित  रूप  से

 भरे  जायें  । इन  श्रनियमितताश्ों  को  gt  करने  के  लिये

 क्या  पग  उठाये  गय  ह  ?
 प्रो०  डी०  सी०  संघ

 णिज्य  मंत्री  सेवा-आयोग  द्वारा  जिन  भ्रभ्यथियों  के  नाम

 Rov  प्रतीक्षा  सुची  पर  रखे  जाते  उनके  सम्बन्ध
 झाल  इंडिया

 प्रेस  इन्फार्मेशन  १  में  क्या  होता  है
 ?

 र  => art
 इण्डिया  रेडियो

 श्री  कर मरकर में  समझता  श
 प्रेस  इन्फॉर्मेशन  कोई

 नही ं।

 झाल  इण्डिया  ह
 प्रो०  डी०  सी ०  यह  तो  कोई

 उत्तर  नहीं  द. | |
 ।

 में  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि
 प्रतीक्षा  सूची  पर  के  श्रभ्यथियों  का

 art  इन्डिया  संघ

 गक-सेवा-झ्रायोग  द्वारा  न  लिये  जाने  पर
 क्या  होता  है

 ?

 जो  ४१  व्यक्ति  art  अपने  पदों  पर  लगे
 श्री  मेरे  ख्याल  में  सही

 उनमें  से
 ३५

 के  स्थानों  पर  तो
 विधिवत  उत्तर  यह  है  कि  स्वीकृत  या  स्वीकृत  कर

 प्रचलित  अभ्यार्थी  नियुक्त  किये  जा  रहे  हैं
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 डा०  सुभग  सिह  :  आल  इन्डिया  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रो

 रेडियो  का  यह  विकास  कब  किया  गया  था  नन्दा )  यह  एक  निचले  क्षेत्र

 जब  कि  ये  नियुक्तियां की  गई  ?  में  बसी  हुई  है  ।

 जी  कभी  कभी
 ।

 at  कर मरकर :  नियुक्तियां  तो  १९४७

 से  की  जाती  रही  हे  ।  परन्तु  इनको  नियमित
 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |
 रूप  देने  के  लिये  कार्यवाही  अभी  हाल  ही  में
 की  जा  सकी  हे  ।

 प्रो  Sto  सी ०  क्या  नीलोखेड़ी

 श्री  सारंग धर दास  नियुक्तियों  को  के  निवासियों  द्वारा  यह  अभ्यावेदन  किया

 रूप  देने  के  सम्बन्ध  में  जो  उत्तर  गया  था  कि  वहां  अधिक  सफ़ाई  शादी  की

 व्यवस्था की  जाये  ? दिया  गया  उसको  ध्यान  में  रखते  क्या

 में  जान  सकता  हुं  कि  क्या  शुरू  में  लोगों  की  श्री  नन्दा  भ्रम्यावेदन  की  कोई

 भर्ती  के  सम्बन्ध  में  तथा  उनकी  विभागों  श्रावव्यकता  नहीं  है  |  प्रशासन  उस  ad
 में  के  सम्बन्ध  में  कोई  विशिष्ठ

 को  अधिक  से  अधिक  सफ़ाईपुर्ण बनाने  का

 अनुदेश  नहीं  थे  ?
 भरसक  प्रयत्न कर  रहा  है  ।

 मंत्रालय  की  ही  एक  मारा  fas  के  लिये  कोयला

 नियमित  समिति  थी  ।  रूप  देनेਂ

 से  मेरा  प्रभिष्राय  यह  हे  कि  जहां  पद  संघ
 १३३२.  श्री  दिगम्बर  सिह  क्या

 उत्पादन  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :
 सेवा-श्रीराग  द्वारा  भरे  जाने  वहां  वे

 उसी  सामान्य  प्रणाली  से  भरे  जायें  ।  जेसे
 १९५२  से  तक

 वे  भी  कोई  भ्र नियमित  नियुक्तियां  नहीं  थीं  ।
 जिला  यू०  पी०  के  नियत

 किए  गए  कोयले  की  मात्रा  ;

 नो लो खेरी  किस ने  कितना  मांगा  था  |

 2332.0  प्रो०  डॉ०  पी०  कपा
 योजना  are  के  लिए  कितना

 योजना  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 कोबला  नियत  किया  गया  था  ;

 जिला  विकास  संघ  को  war
 क्या  यह  सच  है  कि  नीलोखेरी

 अत्यंत  wat  तक  क्यों  नहीं  मिला है  ;
 निचले  क्षेत्र  में  बसी  हुई  है  ;

 तथा

 क्या  यह  सच  है  कि  बरसात  के
 कब  तक

 मिलने
 की  ग्रामीण

 मौसम  में  उस  बस्ती  के  मकानों  में  पानी

 उत्पादन  मंत्री
 के ०  सी

 ०
 :

 घस  है  ; >
 सदन  पटल  पर  एक  विवरण  रखा

 क्या  यह  सच  है  कि  वहां  हमेशा  जाता है  जिसमें  भ्रपेक्षि  जानकारी दी  गई

 मलेरिया  का  प्रकोप  बना  रहता  है  ;  तथा
 परिशिष्ट  ९,  अनुबन्ध  संख्या

 जिस  समय  विकास  परियोजनाओं  १३]

 के
 लिये  इस  स्थान  को  पसन्द  किया  कया  ईट  पकाने  के  काम में  आन  वाले  कोयले

 उस  समय  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखा  गया  के  लिये  मंजूरी  शभ्रध॑वाधषिक  झ्राधार  पर  दी

 ती  है  खोल  जुलाई  FEXR
 से

 जून  g&y2
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 तक  की  कालावधि  में  इस  प्रयोजनाओं  मथुरा  वह  इस  सम्बन्ध  में  विस्तार पूर्ण  weal  का

 के  स्वीकृत  रेल  डिब्बों  की  उत्तर दें  ।

 संख्या  १५१ है  टेक्निकल  मंत्रणा  समिति

 इस  सम्बन्ध  में  जानकारी  प्राप्य

 नहीं  है  क्योंकि  मांगें  राज्य  कोयला  नियन्त्रक
 *

 १३३३.  श्री
 fers  राव

 .

 उत्पादन  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 के  पास  भेजी  जाती  कोयला  शरायु  के

 पास  नहीं  t
 कि  क्या  टेक्निकल  मंत्रणा  समिति

 जो  कि  धातुकर्मी  कोयले  के  उत्पादन
 जुलाई  PEXR  से  जून  eee

 परिमाण  सीमित  कर  दिये  जाने  के  फलस्वरूप
 तक  की  कालावधि  में  सारे  उत्तर  प्रदेश

 को  १४४०  डिब्बे  दिये  गये  थे  ।
 खनन  समवायों  को  हुई  कठिनाइयों  पर

 विचार  करने  के  लिये  नियुक्त  की  गई
 तथा  राज्य  द्वारा  कौर

 अपना  कार्य  समाप्त  कर  लिया  है  ?

 उत्तर  प्रदेश  के  नियन्त्रक  द्वारा  मथुरा  जिले

 के  जिला  सहकारी  संघ  यदि  तो  कन  कौन

 आपरेटिव  के  लिये  कोई  आवंटन  खनन  समवायों  को  इस  प्रदेश  से  मुक्त  कर

 दिया  गया  है  कौर  उनका  धातुकर्मी नहीं  किया  गया  है  ।

 का  विधिक  उत्पादन  कितना  है  ?

 श्री  दिगम्बर सिह  :  क्या  माननीय  मंत्री

 जी  को  यह  पता  है  कि  जो  लोग  व्यक्तिगत  उत्पादन  मंत्री  के०  सी०  =

 काय  के  लिये  कोयला  मांगते  उनको  घातुकमिक  कोयले  के  उत्पादन

 तो  वहू  मिल  जाता  लेकिन  कोआपरेटिव  सीमित  किये  जाने  सम्बन्धी

 कौर  प्लानिंग  वगेरह  के  के  लिए  परिणामस्वरूप  कोयला  खानों  को  कठिन

 जब  मांगते हे  तो  कोयला  नहीं  मिलता ?  का  सामना करना  पड़ा  के  fees  भ्र पी लों

 पर  कोयला  ale  द्वारा  विचार  किया  जाता
 श्री  के०  सी०  रेड्डी  :  प्रत्येक  राज्य

 कोयला  जहां  कहीं  भ्रावश्यक
 को  बांट  में  दिये  जाने  वाले  कोयले  का  ग्रान्तरिक

 विभाजन  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  करती  होता  टैक्निकल  मंत्रणा  समिति

 से  भी  विचार-विमल  करता है  ।
 इस  लिये  में  इस  सम्बन्ध  में

 ब्यौरा

 बतलाने  की  स्थिति  में  नहीं हुं  ।  टैक्निकल  मंत्रणा  समिति

 श्री  दिगम्बर  क्या  माननीय  मंत्री
 कोयला  बोले  से  सम्बद्ध  एक  स्थायी  समिति

 है  मत  उसके  काय  समाप्त  करने  का
 जी  को  यह  पता  है  कि  लोगों  के  अन्दर

 यह  भावना  पेदा  हो  गई  है  कि  व्यक्तिगत  तो  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  सदन-पटल

 पर  एक  विवरण  रखा  है  जिसमें  समिति
 आधार  पर  कोय  करना  चाहिये  क्यों

 कि
 के  कृत्य  बनायें  गये  हें  ।

 वहां  जा  कर  वे  कोयला  प्राप्त  कर  लेते  हे

 और  कोआपरेटिव  आधार  पर  नहीं  करना  ९,  अनुबंध  संख्या  gv]

 कोई  भी  खनन  समवाय  इस क्योंकि  कोयला  प्राप्त  नहीं  होता  ?

 शान्ति  ।  आदेश  से  मुक्त  नहीं  की  गई  है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :

 माननीय  मंत्री  ने  wat  कहा  कि  यह  मामला  श्री  विशाल  राव  :  क्या  यह  समिति

 राज्य  सरकार  के  नियन्त्रण  में  है  ।  अ्रपनी  जांच  केवल  बंगाल  तथा  बिहार

 उनसे  यह  आशा  नहीं  क्रि  जा  सकती  कि  के  कोयला  क्षेत्रों  तक  ही  सीमित  रखेंगी
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 या  मध्य  प्रदेश  कौर  हैदराबाद  की  कोयला  दक्षिण  कोरिया  को  पुनः  निर्वात  नहीं  किया

 खानों  के  बारे  में  भी  करेगी
 ?  Ta PITITT  *

 जवान

 श्री  कै०  सी
 ०  रेड्डी  :  जहां  भी  ये  आदेश  श्री  के०  सी०  रेड्डी  :  मुझे खेद  है  कि

 मेरे  पास  प्रत्येक  देश  को  किये  जान  वाले जारी  किये  जा  चुके  वहां  कोयला  बों

 इस  समिति  से  विचार-विमाता  करेगा  ।  निर्यात  के  ae  err  ares  नहीं  हें  ।

 श्री  विशाल राब  :  मेरा  प्रश्न  श्री  ato  पी०  नायर  :  क्या  जापान

 कॉमिक  कोयला  सम्बन्धी  इन  आदेशों  के  बारे  को  निर्यात  किये  जाने  वाले  धातुकर्मी  कोयले

 में  नहीं है  ।  समिति  के  fata  पदों  में  के  साथ  यह  शर्तें  होती है  कि  यह

 जापान  फिर  दक्षिण  कोरिया  न  भेजा झर  भी  तो  कितनी  बातें  सम्मिलित  हें  ।

 क्या  समिति  उन  सब  पर  विचार  करेगी  ?  जाये ?

 श्री  फे ०  सी ०  रेड्डी x  जी  att
 श्री  क्‌०

 सी०  रेड्डी
 :

 इस  सम्बन्ध में

 मेरे  पास  इस  समय  तो  जानकारी  नहीं  है  ।

 श्री  विशाल  राव
 :

 क्या  में  जान  सकता
 प्रश्न  ॥

 हूं  कि  इस  समिति  में  कुल  कितने  सदस्य  अध्यक्ष  महोदय
 :  अगला

 और  उनमें  कितने  सरकारी  हें  ?  श्री  सी०  ato  नर्‌सिंहनु  उपस्थित  नहीं

 श्री  के०  सी०  रेड्डी  इसके  लिये

 थी  एस०  ato  राम स्वामी :  क्या  में
 मुझे  सुचना  चाहिये  ।

 प्रदान  रख  सकता  श्रीमान्‌  ?

 घातुकमिक  कोयला
 अध्यक्ष  महोदय :  वह  सम्पूर्ण  सूरी

 *
 १३३४.  श्री  विशाल राव

 :  क्या  उत्पादन  के  समाप्त  होने  पर  लिया  जायेगा  ।

 मंत्री  यह  बतलाना  की  कृपा  करेंगे  :
 अगला  संख्या  १३३७.

 १९४२  में  निर्यात  गये
 ग्राम  मंत्रणा  स्मिति

 घातुकमिक  कोयले  की  मात्रा  ;  तथा

 *
 १३३७.  श्री  एस०  alo  सामन्त

 यह  कोयला  किन  किन  देशों

 क  निर्यात  किया  गया  कौर  उनसे  कितना
 क्या  सुचना  मंत्री  पह

 बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  wa  तक  कितने
 कितना  wear  वसूल  किया  गया  ?

 शर  किन-किन  रेडियो  स्टेशनों  में  ग्राम

 उत्पादन  मंत्री
 के०

 सी
 ०  :  मंत्रणा  समितियां  बनाई  गई  हे  ?

 पर्द  R988
 टन  ।

 समितियों  के  कृत्य  कया  हैं  !

 पूर्वी  रफ़ी  का
 मारे  १९५३  तक  कितनी  dow

 दक्षिण  कोरिया  तथा  पाकिस्तान  ।  वसूल

 किये  गये  मूल्य  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  इस  हुई  थीं
 ?

 समय  प्राप्त नहीं  है  ।  क्या  सरकार  का  विचार  ay

 a
 थी  ato  पी०  नायर  कपा  में

 रेडियों  स्टं दानों  में  भी  ग्राम  मंत्रणा  समितियां

 स्थापित  करने  का  है  ? दक्षिण  कोरिया  तथा  जापान  को  भेज  गये

 धातुकर्मी  कोयले  ठीक  ara  मात्रा  सर्दी  तो  कब  ?

 जान  सकता  हूं  ?  क्या  जापान  को  निर्यात  प्रत्येक  समिति  में  सदस्यों  की

 इस  दात  पर  किया  जाता  है  कि  कोयला  संख्या कया  है  ?
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 श्री  कर मरकर  :  मेरे  पास  कोई वाणिज्य  मंत्री

 aa  तक  चौदह  ग्राम  मंत्रणा  समितियां  कारी तो  नहीं  परन्तु  मेरा  ख्याल  हे  कि

 बनाई  गई  हे ।  ये  दिया  जाता  है  ।

 श्री  एस०  सो०  सामन्त  :  इन  समितियों

 के  सदस्यों  को  कौन  नियुक्त  करता  हूँ
 ?

 कया
 हैदराबाद  कौर  स्थानीय  संस्थानों  से  विचार-विमान  किया

 कोदे में  ह  ।  जाता
 हे  ?

 समितियों  के  कृत्य  ये  ह  :--
 श्री  कर मरकर जी  हां  इस

 (१)  स्टेशन  डायरेक्टर को  ग्राम  wary  जो  विचार-विमर्श  श्रावस्ती  होता  है

 कार्यक्रम  के  बारे

 जहां  तक  इसका  स्टेशन  के  ग्राम
 वह  हम  कर  रहे

 ।
 परन्तु  उनकी  नियुक्ति

 सरकार ही  करती  है  ।
 कार्यक्रम  से  सम्बन्ध  हे--परामर्श

 देना  ।  श्री  एस०  ato  सामन्त :  क्या  में  जान

 |  सकता  हूं  कि  समिति  न  कितने  मामलों  में
 \  २)  स्टेशन  डायरेक्टर को  ग्रामीण

 इस  प्रादेशिक  भाषा  के  seat  का  निर्देश  किया
 श्रोतों  की  प्रतिक्रिया  तथा  जन

 ate  कितने  मामलों  में  उसकी  सिफ़ारिश
 सम्मति  से  सुचित  करते  रहना  |

 स्वीकार कर  ली  TE  है  ?
 (३)  ग्राम  कार्यक्रम  सुनना  oak

 उनके  विषय  तथा  भाषा  केਂ
 att  कर मरकर  प्रादेशिक  भाषा  का

 प्रश्न ?  में  प्रदान  का  तात्पर्य  नहीं  समझ  सका  ।
 सम्बन्ध  में  सुझाव  प्रस्तुत  करना  ।

 श्री  एस०  सी ०  सामन्त  प्रादेशिक
 (४)  स्टेशन  डायरेक्टर  को  ऐसे  विषयों

 में  परामर्श  देना  जो  परामशं  केਂ  समितियों  ने  यह  सिफ़ारिश  की  थी  कि

 लिये  उसे  निर्दिष्ट  किये  जायें  ।  उन  स्टेशनों  में  प्रादेशिक  भाषा  चालू  कर  दी

 जाये  ।  क्या  उनकी  यह  सिफ़ारिश  प्रत्येक उनके  स्थापित  किये  जाने  के

 समय  से  ३१  १९५३  तक  समितियों
 मामले  में  स्वीकार  कर  ली  गई  थी  ?

 की  ७६  बैठकें
 हुई  हे

 ।  श्री  ग्राम-कार्यक्रमों  में

 जी  हां  |  सरकार  जलन्धर  जिस  भाषा  का  प्रयोग  किया  जाता  हं  वह

 ऐसी  भाषा  होती है  जिसे  ग्रामीण  श्रोता  समझा
 तथा  नागपुर  में  ऐसी  समितियां  बनाने  का

 वीणा  कर  रही  हैं
 ।

 सकें  ।  में  समझ  नहीं  सका  कि  मेरे  माननीय

 मित्र  क्या  पुछना  चाहते  हे  ।
 ये  तीनों  समितियां  शायद  इस

 वर्ष  के  दौरान  में  बना  दीਂ  जायंगी  ।  श्री  बी०  एस०  यह  सच

 नहीं  हू  कि  उनमें  से  कुछ  रेडियो  स्टेशनों  में
 प्रत्येक  समिति  में  भ्र सरकारी

 कार्यक्रम  मंत्रणा  समिति  तथा  ग्राम  मंत्रणा
 सदस्यों  की  संख्या  तीन  से  ले  कर  चार  तक

 समिति  दोनों  हे  ?  क्या  सरकार  का  इरादा
 है  ।

 इन  दोनों  समितियों  को  मिला  कर  एक

 श्री  एस०  सी०  सामन्त :  क्या  समिति
 बना  देने का  है  ?

 के  सदस्यों  को  बैठकों  में  भाग  लेने  के  लिये

 कोई  यात्रा  भत्ता  या  दैनिक  भत्ता  दिया  जाता  श्री  कर मरकर  जी  नहीं  ।  जहां  कहीं

 ह
 ?

 a
 a  दो  समितियां  विद्यमान  वहां  हमने
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 दोनों  को  मिला  कर  एक  कर  देने  का  (7)  कितने  weil  चुने  गये  कौर

 नहीं  किया  ह  क्योंकि  इन  दोनों

 के  उद्देश्य  भिन्न  भिन्न  हैं  ।  ग्राम

 मंत्रणा  समिति  तो  केवल  ग्रामीण  श्रोताओं

 क्या  कोई  पद
 विशेष  रूप  से

 स्त्रियों  के  लिये  रक्षित  यदि  तो  उनका

 की  भ्रावव्यकताश्रों पर  ध्यान  देती  हे  ।
 प्राप्य  पदों  से  क्या  ह  ?

 श्री  के०  सी ०  सोनिया :  ग्रामीण  प्रसारण  प्
 (  )  संवरण ats  के  सदस्य  कौन

 सम्बन्धी कुल  बजट  कितना  हे  ?  कौन है  ?

 श्री  कर मरकर :  इसके  लिय  तो  मूझे
 संवरण  बोड़  में  सूचना  तथा

 सुचना  चाहिये  |
 प्रसारण  मंत्रालय का  प्रतिनिधित्व  कौन

 थी  एस०  सो०  सामन्त :  इन  समितियों  करता ह  ?
 के  बनाये  जाने  के  समय  उन  स्टेशनों  क्या  सरकार  को  इन
 में  दो  या  तीन  भाषियों  में  प्रसारण  होता

 ग्राम  मंत्रणा  समितियों  ने  भी  प्रादेशिक

 कारियों  के  संवरण में  पक्षपात  किये  जाने की

 दिक्रायत  मिली  हे  या  प्रता  लगी  है  ?

 भाषाओं  में  प्रसारण  करने  की  सिफ़ारिश

 की  थी  ।
 में  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  कितने  वाणिज्य  मंत्री  :

 मामलों  में  ये  सिफ़ारिशें  स्वीकार  कर  ली  at  at

 गई  हे ।  Poy  भ्रभ्यथियों  से  इन्टरब्य्‌ ध् ह

 श्री  कर मरकर
 :

 में  इस  प्रशन  को  नहीं  किया  गया  जिनमें ७  महिलायें  भी  थीं  ।

 सक  रहा  हूं  क्योंकि  ये  ग्राम-कार्यक्रम  १४  अभ्यर्थियों का  संवरण  किया

 श्रीदेवी  भाषाओं  में  ही  प्रसारित  किये  जाते  गया  हे  जिनमें  २  महिलायें  हे  ।

 हू
 ।

 उदाहरण  के  दिल्‍ली  में  यह  भाषा  जी  नहीं  ।

 हिन्दी या  उद  है  ।
 (=)  तथा  में

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 उनका  प्रश्न  यह  था
 दो  सदस्य  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  थे

 fe  क्या इन  समितियों ने  प्रसारण  की

 भाषा ग्र ों  में  कोई  भाषा  शामिल  की  जाने
 उनकी  सहायता  के  लिये  एक  प्रतिनिधि

 मंत्रालय का  एक  साल  इण्डिया
 की  सिफ़ारिश  की  ate  यदि  की  तो

 रेडियो  का  था  ।  ये  दो  व्यक्ति  केवल  gran कितनी  के  विषय  में  |

 श्री  कर समर कर  ब  मेरी  समझ  में
 के  सदस्यों  को  सहायता  देने  ate  मंत्रालय

 का  दृष्टिकोण  प्रस्तुत  करने  के  लिये  थे  |
 पाया  ।  यह  बात  में  पता  लगाऊंगा

 वास्तविक  संवरण  के  विषय  में  उनका  कोई

 सहायक  स्टेशन  डायरेक्टर  उत्तरदायित्व या  शक्ति  नहीं  थी  ।

 १३३८.  श्री  के०  सुब्रहमण्यम a  जी  नहीं  ।

 क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बतलाने

 की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  हाल  ही  में  सहायक  श्री  नानादास :  चुने  गये
 १४  अ्भ्यथियों

 स्टेशन  डायरेक्टरों  के  पद  के  लिये
 में  से  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  ग्रनुसूचित

 थियों  का  कोई  संवरण  किया  गया  है  ?  प्रादिमजातियों  के  व्यक्ति  कितने  हे  ?

 संवरण  के  लिये  कितने  श्रम्यर्थी  श्री  करमरकर
 :  यह  तो  मुझे  पता  लगाना

 थे  कौर  उनमें  स्त्रियां  कितनी  थीं  ?  होगा ।
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 बी०  एस०  ि  क्या  इन  १४  क्या  भारत  सरकार ने  उस  सम्बन्ध

 पदों  में  से  कोई  अनुसूचित  जातियों  के  लिये  में  कोई  विनिश्चय  किया  है  ?

 रक्षित  है  ?

 रेल  तथा  यातायात  उपमंत्री
 थी  कर मरकर :  मुझे  सूचना

 eal 4  fea  |
 अलगेशन )  में  array  अनुमति  से  प्रश्न

 थ्री  आर०  एन  ०
 सिह  क्या  ba म्

 यह  के  उत्तर  में  एक  वक्तव्य  देना  चाहता  हूं  ॥

 जान  सकता  हूं  कि  इन  चौदह  में  उत्तर  प्रदेश  २.  राष्ट्रीय  राज-पथों  के  विकास  के

 के  कितने हें  ?  लिये  चालू  पंचवर्षीय  कार्यक्रम  में  विजयवाडा

 श्री  कर मरकर
 :

 में  पता  लगाऊंगा
 ?  में  कृष्ण  नदी  के  ऊपर  राष्ट्रीय  राज-पथ

 थो
 के ०  सुब्रह्मण्यम : बोर्ड म सूचना

 बोर्ड  में  सूचना
 न०  ५

 पर  एक

 तथा  प्रसारण  मंत्रालय  का
 प्रतिनिधित्व

 कौन  वाले  पुल  के  निर्माण  का  उपबन्ध  है  ।  कार्यक्रम

 करता ह  ?  के  अनुसार  पुल  के  निर्माण  का  कार्य  वर्ष

 श्री  अन्य  पदाधिकारी  QEYR-YY FTE
 में

 प्रारम्भ
 किया  जाना  हैं

 ।

 का  नाम  पूछना  चाहते  हं
 ?  नाम

 तो
 इस

 इस  बात  के  लिये  आवश्यक  कार्यवाही  कीः

 समय  मेरे  पास  नहीं  परन्तु  यदि  नाम  जा  रही  थी
 कि

 पुल  के  निर्माण  का  कार्य  वर्ष

 2EYI-YY  में  ही  प्रारम्भ  हो  जाये  |
 मुझे  मालूम  भी  होता  तो  भी  मेरी  समझ

 में  नहीं  ara  कि  इसके  बताये  जाने  से  क्या  ३.  गत  फरवरी  के  प्रथम  सप्ताह  तक
 लाभ  होता  ।  फिर  भी  यदि  मेरे  माननीय  तो  प्रस्थापना  यह  थी  कि  कृष्णा  नदी  के

 मित्र  नाम  जानना  ही  चाहते  हें  कौर  यदि  बांध  के  कोई  एक  मील  एक  पुल  बनाया

 एसा  करने  की  अ्रनुमति  हुई  तो  में  नाम  बतला
 जाये  ।  रस  पुल  की  रूप  रेखा  तथा  प्राक्कलन

 दूंगा ।  मद्रास  के  राज-पथों  के  मुख्य  इंजीनियर

 श्री  के०  सुब्रह्मण्यम  :
 उक्त  पदाधिकारी  से  ७  १९५३  को  मिल

 गये
 थे

 ।  जिस

 किस  श्रेणी का  है  ।  प्रदान के  भाग  में  समय  इन  विवरणों  तथा  प्राक्कलनों  की  जांच

 की
 जा  रही  पोशाक  इंजीनियर  )

 मद्रास  प्राय  थे  कौर  उन्होंने  उस  पुल  के श्री  कर मरकर  वह  एक  ज्येष्ठ

 घिकारी  हू  ।  ठीक  ठीक  श्रेणी  तो  में  पता  डिजाइन  के  बारे  में  मद्रास के  राज-पथों  के

 लगाऊंगा  |  मुख्य  इनजीनियर  के  साथ  बातचीत की  थी

 इस  बातचीत  के  दौरान  में  राज-पथों  के
 अल्प  सूचना  प्रबल  और  उत्तर  मुख्य  इंजीनियर  ने  एक

 कृष्ण  नदी  के  ऊपर  सड़क  वाला  पुल
 पुल  बनाने  का  प्रदान  अनौपचारिक रूप से रूप  से

 उठाया  था  कौर  यह  सुझाव  दिया  था  कि

 श्री  रघुरामय्या  :  कया  यातायात  मंत्री

 इस  मामले  पर  राज्य  के  मुख्य  सिचाई
 यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे  :  नियर  के  साथ  बातचीत  की  जानी  चाहिये  ॥

 क्या  मद्रास  सरकार  की  मद्रास  यह  अनौपचारिक  बातचीत  &

 राज्य  में  कृष्ण  नदी  पर  विजयवाडा  के  १९५३  को  हुई  कौर  इसमें  पोशाक

 निकट  एक  पुल  के  निर्माण  नियर  ने  राज्य  के  मुख्य
 ba

 सम्बन्धी  प्रस्थापना
 भारत  सरकार

 के
 पास  नियमों  से  यह  कहं  कि  नाग  को  बांध  के

 पहुंच गयी  हूं  ।.  नीचे  की  झोर  एक  पुल  बनाने  की  मूल  योजना
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 उत

 में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उठाये  जान  वाला को  क्रियान्वित  करने  की  बजाये  वर्तमान  बांध

 के  ऊपर  की  एक  वास्तविक  व्यापक  प्राक्कलन  अदि  प्राप्त

 पुल  के  निर्माण  में  राज्य  सरकार
 का

 साथ  होने  के  बाद  ही  रांका  जा  सकता

 देने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  ।  परन्तु  १  १९५३  को  मद्रास सरकार  को  यह

 दत  यह  हैं  कि  इस  पुल  तक  जाने  वाले  रास्तों  लिखा  गया  हे  कि  वह  केन्द्रीय  सरकार

 के  लिये  सीध बन्दी  होनी  चाहिये  ।  उन्होंने  उसके  द्वारा  परीक्षण  तथा  स्वीकृति  के

 मुख्य  इंजीनियरों से  यह  भी  कहा  कि  केन्द्रीय  योजना  की  विस्तार पूर्ण  रूप  रेखा  तथा

 वित्त  मंत्रालय  की  सम्मति  के  अधीन  रहते  लन  भेजें
 ।  इस  पत्र  में  पुल  का  डिजाइन

 राष्ट्रीय  राज-पथ  पर  पुल  बनाने  का  wae  इंजीनियर  द्वारा  उल्लिखित

 खर्चा  राष्ट्रीय  राज-पथों  के  बजट  में  शामिल  टेक्निकल  झावश्यकताश्ों  के  अनुकूल  बनाये  जाने

 होगा  ।  उन्होंने  मिलेजुले  पुल  के  डिजाइन  के  के  प्रश्न  की  भी  चर्चा  की  गई  हू  ।

 बारे  में  भी  सुझाव  किये
 ak

 यह  इच्छा  ६.
 ज्यों  ही  मद्रास  सरकार  से  विस्तृत

 प्रकट  की  fe  उक्त  योजना  की  संशोधित

 रूपरेखा  भ्र  प्राक्कलन  भारत  सरकार  को

 विवरण  प्राक्कलन  प्राप्त

 त्यों  ही  उनकी  शीघ्रता  से  जांच  पड़ताल
 भेजे  जायें  ।

 की  जायेगी  भारत  सरकार  का  अन्तिम

 ४.  २०  2X2  को  न्य  प्रदेश  फ़ैसला  भी  बिना  किसी  विलम्ब  के  राज्य

 के  कुछ  tag  सदस्यों  ने  मुझ  से  सरकार  को  भेज  दिया  जायेगा

 कम-रोडਂ  पुल  के  निर्माण  की  प्रस्थापना
 प्रधान  मंत्री

 जवाहरलाल  :

 के  सम्बन्ध  में  बातचीत  की  ।  इस  बातचीत

 में  में  ने  उन्हें  बतलाया  कि  परामर्शक  इंजीनियर
 श्रीमान, - स  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  ये  वक्तव्य

 पढ़  कर  सुनाये  जाने  की  बजाय  सदन  पटल
 तथा  मद्रास  के  मुख्य  इंजीनियरों

 पर  रख  दिये  जाया  करें
 ।

 मेरी  समझ  में  यह
 के  बीच  अनौपचारिक  चर्चा  तो  हुई  परन्तु

 बात  नहीं  art  कि  आखिर  इन  वक्तव्यों
 एक  पुल  के  निर्माण

 को  पढ़  कर  सुनाने  में  सदन  का  समय  क्यों
 के  लिये  मद्रास  सरकार  से  प्रभी  तक  कोई

 लिया  जाता  है  ?

 प्रस्थापनायें  प्राप्त  नहीं  हुई  हें  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  पहले  ही  मंत्रालयों

 ४५.  २५  १९४५३  को  मद्रास  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  लिख  चुके  हे  कि

 से  एक  पत्र  प्राप्त  झा  जिसमें  केन्द्र  से  यह  चौड़े  वक्तव्य  न  दिये  जायें  ।  परन्तु  फिर  भी

 कहा  गया  था  कि  वह  मद्रास  सरकार  को  यदि  कोई  मंत्री  किसी  wad  के  उत्तर  में  कोई

 एक  पुल  का  निर्माण
 वक्तव्य  देता  ह  शर  यदि  वह  वक्तव्य  पहले

 करने  का  प्राधिकार  दे  दे  शौर  एक  सड़क  से  अध्यक्ष  को  अवलोकना थे  नहीं  भेजा  जाता

 वाले  पुल  के  निर्माण  पर  जितना  व्यय  होता  तो  मेरे  लिये  यह  कहना  कठिन  ह  ।

 उतनी  राशि  देना  स्वीकार  कर  ले  ।  क्यों  कि

 भारत  सरकार  के  यातायात  मंत्रालय  की
 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  में  सदन  के

 सदस्यों  से--जिनमें  मंत्रिगण  भी  शामिल
 साधारणतया  यह  नीति  रही  है  कि  वह  राष्ट्रीय

 हे--यह  निवेदन  करूंगा  कि  वे  लम्ब  लम्बें
 राजपथ  निधि  में  से  कोई  व्यय  करना  स्वीकार

 करने  से  पूर्वे  यह  देखता  है  कि  राज्य  द्वारा  वक्तव्य  पढ़  कर  न  सुनाया  करें  ।

 प्रस्थापित  योजना  टेक्निकल  दृष्टिकोण  से  अध्यक्ष  महोदय :  महत्वपूर्ण

 अच्छी ह  या  नहीं  ौर  क्यों  कि  इस  मामले  पर  ऐसे  वक्तव्यों  के  पढ़  कर  सुनाये  जाने  की
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 asta  देने
 का

 एक  लाभ  तो  हैं  ।  सदन  पटल  श्री  रघुवीरा
 :

 कुछ  भ्रम  सा  प्रतीत

 पर  रखें  गये  वक्तव्य  सभी  सदस्यों  द्वारा  होता ह  |  मद्रास  राज्य  की  सरकार न  यह

 जायद  हीਂ  पढ़े  जाते  हो  सकता  है  कि  वे  कहा कि  वह

 इतना  ध्यान  भी  न  अ्राकर्षित  कर  सकें  जितना  अध्यक्ष  महोदय :  चाहे  कुछ  भी  हो  |

 कि  माननीय  सदस्य  चाहें  ।  परन्तु  यदि  कोई  ये  तो  तरक॑  की  बातें  हे  ।  इन  सब  बातों  का  तो

 वक्तव्य  पढ़  कर  सुनाया  जाता  ह  तो  पुरा  खुद  मुझे  पता  नहीं  ह  ।

 सदन  उसे  सुन  लेता हं  ।  इसका  Ag  लाभ  हैं  ।

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  १२५० परन्तु  सारी  बात  वक्तव्य  की  उसके

 द्वारा  लिपे  जाने  वाला  समय  atc  विषय  की  दिनांक  ९  अप्रैल  १९५३  के  एक

 महत्ता  में  परस्पर  सन्तुलन  स्थापित  करने  भनुपूरक  प्रदान  के  उत्तर  में  संशोधन

 पर  निर्भर हे  ।  सम्बन्धी  वक्तव्य

 उत्पादन  मंत्री  पी०  सो०  :
 श्री  बी०  एस०  कया  जान

 सकता  हूं  ,  श्रीमान
 झपकी  अनुमति  से  में  एक  वक्तव्य  देना

 चाहता  हूं  ।  कार्टेक्स  कम्पनी  द्वारा

 अध्यक्ष  इस  पर  कोई
 पटना  में  बनाया  जाने  के  लिये  प्रस्थापित

 पूरक  seat  की  जरूरत  नहीं  हू
 ।  बात

 तेल  परिष्करमी के  विषय  पर  सदन  में  &

 यह  नही ंहै  कि  क्योंकि  यह  एक  वक्तव्य
 र. ्रप्न ल को को  ७५  गये  प्रशन

 संख्या  १२५०  के

 इसलिये  इस  पर  बर्न्  प्रशन  ५५  जाने
 सम्बन्ध  में  यह  नुपूर  प्रश्न  पुछा  गया  था

 की  mata  नहीं  दी  जायेगी  ।  ऐसी  बात
 कि  इस  नई  कम्पनी  की  निगमित  पूंजी  कितनी

 नही ंहै  ।  प्रगति  चीज़ यह  कि  जसा कि

 नीय॑  सदन  नेता  ने  वक्तव्य  इतना  लम्बा
 होगी  ।  में  ने  यह  कहा  था

 कि
 यह  कोई

 ७  १/२

 करोड़  होगी  ।  मने  जो  आंकड़ा  बतलाया था
 था  उसके  इतनी  शरीक  बातें

 वह  इस  समय  अनुमानित  सम्पूर्ण  पूंजीगत

 झरा  गई  थीं  कि  मुझे  इसमें  सन्देह  हूं  कि  हम  सब  लागत से  सम्बन्ध  रखता  हे  ।  कम्पनी की

 ने  कही  गई  सब  बातों  को  पुरी  तरह
 निर्गमित  पूंजी  का  अनुमान  कोई  तीन  करोड़

 से  ध्यान  में  बैठा  लिया  ह  ।  अब  यह  सदन
 रुपये  लगाया  जाता  साढ़े  सात  करोड़

 के  सामने है  ।  सदस्यों  को  इस  की  प्रतिलिपि
 रुपये  नहीं

 ।

 भी  मिलेगी  ।  जो  सदस्य  चाहें  वे  अ्रलगਂ  प्रश्न

 रख  सकते  ह  ।  उससे  समय  भी  बचेगा
 gaat  के  लिखित  उत्तर

 नेपाल  में  भारतीय सेनिक  मिशन
 seq  भी  af  प्रभावी  ढंग  से  पूछे  जा

 सकेंगे  ।  *१३१९.  श्री  रघुनाथ  सिह  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बतलान  की  कृपा  करेंगे
 श्री  रघुवीरा  कि  क्या  यह  सच  कि  नैपाली  कांग्रेस  की

 पुल  के  प्रदान  के  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  कार्यकारिणी समिति  ने  यह  मांग  की  है  कि

 meer  के  सदस्यों  के  लिये  सूचना  प्रप्त
 भारतीय  सैनिक  मिशन  जो  नेपाल

 करने  के  हेतु  कुछ  अ्रनुपूरक  प्रश्न  पुछना
 कार  की  प्रार्थना  पर  नेपाल  में  वापस

 दशक हूँ
 बुला  लिया जाये  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  प्रश्नों  यदि  तो  क्या  सरकार  उक्त

 at  सूचना  देने  की  स्वतन्त्रता  हें
 ।

 वे  जितने
 मिशन  को  वापस  बुलाने  का  विचार  रखती

 a

 चाहें  उतने
 प्रश्नों  की  war  दे  सकते  हें  ।
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 में  सम्मिलित  नहीं  किये  जाते  या  उससे

 के ०  सरकार ने  इस  बारे  वर्जित ह  ।

 में  समाचारपत्रों में  रिपोर्टे  देखी  ह  ।  भारत  सरकार  wa  देशों  के

 जी  नहीं  ।  नेपाल  सरकार  रेडियो  संगठनों  से  यह  कहने  की  स्थिति में

 की  प्रार्थना  PEYXR  में  भेजा  गया  नही ंहँ  कि  उन्हें  अपने  कार्यक्रमों  में  किस  प्रकार

 की  प्रसारण  सामग्री  का  उपयोग  करना  चाहिये  । था  शर  उसने  वहां  बरच्छा  कार्य  किया  हे  जिस

 की  नपाल  सरकार  द्वारा  बहुत  सराहना
 जापान को  कच्चे  लोहे का  निर्यात

 की  गई  ह  ।

 *१३३६.  श्री  ato  आर०  नसीहत

 बिस्कुट
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह

 बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार

 ने  भारतीय  कच्चे  लोहे  के  जापान  को  निर्यात *
 १३२३.  at  बुच्चिकोर्टेय्या  क्या

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  के
 सम्बन्ध

 में  उस  देश  के  साथ  बातचीत
 फिर

 कर  दी  हू  ? कृपा  करेंग  कि  भारत  में  बिस्कुट  फैक्टरियों

 की  सम्पूर्ण  वाचिक  उत्पादन  क्षमता  कितनी  यदि  तो  कितना

 wae  निर्धारित किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  eto
 क्या  निर्यात  अत्यंत  की  राज्य-वार

 वितरण किया  जायेगा  ? टी०  :  संगठित  फैक्टरियों

 की  वार्षिक  ofassrfaa amqat ann क्षमता  लगभग  क्या  इस  सिलसिले  में

 ¥Yo,o00  टन  हे  |  की  सूचना  में  कोई  ऐसी  प्रस्थापना  पायी

 कि  सलेम  में  बड़ी  मात्रा  में  पाये  जाने  वाले
 प्रतिषिद्ध  फ़िल्मी  का  प्रसारण  कच्चे  मैगनेटाइट  का

 तथा
 *

 १३३५. श्री  बलवन्त  fag  मेहता  :
 किया  जाये ?

 क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह

 बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है
 वाणिज्य  मंत्री  :

 कि  जो  फ़िल्मी  गान  यहां  प्रतिनिधि हें  वे  अन्य  जी  नहीं  ।

 विदेशों  विशेष  रूप  से  लंका  प्रसारित  से  प्रदान  नहीं  उठते  ।

 किये  जाते  हें  ।
 wat  के  निष्क्रमणार्थो

 यदि  तो  सरकार  ने  इस
 श्री  राजगोपाल रोव  :

 बात  कौ  रोकन  के  लिये  क्या  पग  उठाये  है  ?
 *  f

 श्री  के०  सुब्रह्माण्यम :  क्या

 प्रधान  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंग : वाणिज्य  मंत्री

 सरकार  को अन्य  विदेशों  से  तो  वे  प्रसारित  नहीं

 किये  यह  देखा  गया  है  कि  विज़गापटनम  तथा  श्रीकाकुलम  जिलों  में

 गोआ  तथा  पाकिस्तान  रेडियो से  कभी  कभी  बसाये  गये  बर्मा  के  निष्क्रमणाधियों की  दशा

 ऐसे  फ़िल्मी  गाने  प्रसारित कर  दिय  जाते  में  सुधार  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  मद्रास

 हूं  जो  oe  इण्डिया  रेडियो  के  कार्यक्रम  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाहियों  के  बारे



 ~
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 में  प्रस्तावित  आंध्र  राज्य  में  नमक से  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई

 हैं  ;  तथा  का  उत्पादन

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  १०४१.  श्रीਂ  क्या

 की  7
 मद्रास  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  Dl  WE  उत्पादन  मंत्री  ae  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 कार्यवाहियों  की  जांच  की  है  ?  कि  प्रस्तावित  aren  राज्य  में  नमक

 दक  क्षेत्र  कौन  कौन  से  हू  ?
 अनिल

 के०  तथा  जी  प्रस्तावित  aire  राज्य  के  क्षेत्र

 हाल ही  की  एक  रिपोर्ट  में  कहा  गया  हं  कि  में  ष्  Reo,  LEE
 तथा  ae Oo  में

 ar  सनिष्क्रमणार्धी  अपने  गांवों  में  बस  गये  कितना  कितना  नमक  उत्पन्न  gar  था  ?

 ।  बहुत  से  निष्क्रमणार्धी  अपनी  जीविका
 क्या  ag  क्षेत्र  नमक  के  विषय

 सामयिक  कृषि  परिश्रम  कर  कौर  तटवर्ती
 में  ores  निसार  या  आधिक्य  वाला  क्षेत्र है  ?

 गांवों  में  कुछ  निष्क्रमणार्थी  मत्स्य ग्रहण

 अजित  कर  रहे  ह  |  शिलपी  कामगार  बर्मा  लौट
 सन्‌  geo,  PEUL  तथा  REYR

 में  उस  क्षेत्र  में  कितना  नमक  वहां
 की

 रहे  हे  शर  पूर्वे-बर्मा  रेलवे  के  बहुत  से

 चारियों  को  भारतीय  रेलवे ग्र ों  द्वारा  लगा
 दिखता  से  भ्रमित  उत्पन्न  gar  था  ?

 लिया  गया  हू  |  कताई तथा  बुनाई  की  सहकारी  उत्पादन  मंत्री  Fo  Ato  :

 समितियां  स्थापित  कर  दी  गई  ह  सदन  पटल  पर  एक  विवरण  रखा

 पुनर्वास  के  किये  में  सहायता  पहुंचाने  की  जाता हूँ  ।  जिसमें  यह  बतलाया  गया  है  कि

 दृष्टि  वित्तीय  सहायता  तथा  पूंजी  दी  प्रस्तावित  wie  राज्य  लाइसेंस  प्राप्त

 गई  ठ  नमक  फ़ैक्टारियों  किन  किन  स्थानों  में  स्थित

 हें  परिदिष्ट  ९,  अनुबन्ध  संख्या

 पुस्तकों का  आयात
 १६]

 १०४०.  st  बलवन्त  सिंह
 :  कुल  अ्रनुमानित  उत्पादन  निम्न

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  विदेशों  भांति

 से  मंगाई  गईं  पुस्तकों  का
 कुल  मूल्य  तथा

 उनकी  संख्या  बतलाने  की  कृपा  करेंग  ?  १९४५०  ६७  लाख मन

 १९५१  ७१  लाख  मन
 वाणिज्य  मंत्री

 सदन  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  हे  १९५२  ५५.५  लाख  मन

 जिसमें  TT  PEYo-Y¥ g,  १६५१-५२  तथा

 PEYR-K3  १९४५२  से  जनवरी  १९४२  में  उत्पादन  में  कमी  ईरान  का

 १९४५३  में  आयात  की  गई  पुस्तकों
 कारण  विपरीत  मौसम  दशाओं  का  होना

 था  जिनमें  एक  भारी  तुफान  भी  शामिल
 तथा  अन्य  छपी  हुई  चीज़ों

 का
 परिमाण  तथा

 मूल्य  बतलाया गया  हूं  ।  परिशिष्ट
 र. ह

 ९,
 अनुबन्ध  संख्या  १५]  पुस्तकों

 के
 विषय  सामान्य  मौसम  होने  की  दशा

 में  प्लग  आंकड़े  प्राप्य  नहीं  हे  ।  परिमाण  में  उस  क्षेत्र में  इतना  नमक  उत्पन्न हो  सकता

 W
 के  झाकड़ी  न  में  रख  जा  रहे  संख्या  हे  कि  वहां की  झावश्यकता पुरी करने के पूरी  करन  के

 बाद  भी  बच  जाये  ।
 में  नहीं  ।
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 ग्रा वश्य कता  से  अधिक  मात्रा  को  प्रोत्साहन  देने  के  विषय  में  सामग्री  क्रय

 १९४०  में  १२  लाख  मन  तथा  2 y  में  प्रणाली  की  क्रियान्विति  की  जांच  करे  ।  नियमों

 १४  लाख
 मन

 थी  ।  १९५२  की  झ्र नुमा नित  का  उस  सीमा  तक  पुनरीक्षण  करने  जिस

 न्मात्रां  नगण्य  है  |  तक  कि  आवश्यक  सरकार  द्वारा

 सामग्री  कय  समिति  की  सिफ़ारिशों  पर  विचार

 सामग्री
 ऋप  नति  कर  लिये  जाने  के  पश्चात्‌  उठाया  जायेगा  |

 2o¥VX,  श्री  बंसल  कपा
 सरकारों  क्रय

 तथा  रसद  मंत्री  सदन-पटल अवस्था

 पर  उन  नियमों  को  जिनका  सरकार  श्री  बंसल
 :  गह

 व्यवस्था  रसद  मंत्रो  सदन  पटल  पर
 दरा  शीरानी  सामग्री  क्रय  नीति  के  सम्बन्ध

 में  प्रसारण  किया  जाता  तथा  यह  बतलाने  निम्न  विषयों
 के  सम्बन्ध  में  विवरण  रखने  की

 at  कृपा  करेंगे  कि  क्या  इन  नियमों  को  कृपा
 करेंगे

 करने  जिससे  कि  स्थानीय
 (१)  सम्भरण  उत्पन्न  के

 तारों  को  इस  समय  से  अधिक  मूल्य  अधिमान  महानिदेशालय द्वारा  १६४००

 मिल
 कोई  प्रश् थाप नायें  विचाराधीन

 प
 U2,  PEXL-AN  तथा  PEXR-

 ५३  के  वित्तीय  वर्षों  में  से  प्रत्येक

 गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  में  किये गये  क्रय  ;

 मंत्री  बु रागो हिन्  )  सदन  पटल  पर  (२)  भारतीय  सामग्री  विभाग  द्वारा

 सेवा  के  लिये  क्रय  की  जाने  वाली  उपयुक्त तीन  वित्तीय  वर्षों  में
 के  सम्भरण  सम्बन्धी  की  किये  गये

 एक  प्रति  रखी  जाती हैं  ।  परिशिष्ट
 (३)  भारतीय  सम् भरण

 अनुबन्ध  संख्या  १७]  ये  नियम  ge  उद्योगਂ
 वाशिंगटन  द्वारा  उक्त  कालावधि

 तथा  श्रम  विभाग  के  संकल्प  संख्या
 में  किये  गये  क्रय  ;  तथा

 २१७  दिनांक  १२  PERE  द्वारा

 प्रख्यापित  किये  गये थे  are  श्री  भी  लागू
 (४)  स्थानीय  सूत्रों  के  द्वारा  किये

 a  गये  क्रय  का  कुल  क्रय  से
 bed  ।

 इन  नियमों  में  भारत  में  पूर्ण  रूप  से

 या  झांकी  रूप  से  तेयार  की  गई  वस्तुप्नों
 क्या  सरकार  के  विचाराधीन

 कोई  ऐसी  प्रस्थापना  ह  भारत को  सामान्य  अधिमान  तथा  सीमित  मूल्य

 अधिमान  देने  का  उपबन्ध  हे  शर  ६  राज्य  अध-सरकारी

 रक्षा  सेवाओं  तथा  भिन्न  भिन्न समय  उस  नीति  का  पालन  किया  जाता

 xr s  ।  राष्ट्रीय  परियोजनाओं द्वारा  किये  जाने  वाले

 भारत  सरकार  ने  हाल  ही  में  एक
 क्रय  का  पुरा  व्यौरा  दिया  जाये  जिससे  कि

 देशीय  निर्माताओं  को  यह  पता  लग  सके
 सामग्री क्रय  समिति  नियुक्त  की  हूं  जो  भारत

 पके  केन्द्रीय  सामग्री  क्रय  संगठन  के  संचालन
 कि  वे  वर्तमान  एककों  का  प्रसार  तथा  नवीन

 एककों  का  विकास  किस  आधार  पर  करें  ?
 पकी  जांच  उक्त  समिति के  निर्देश

 पदों  में  एक  यह  भी  ह  कि  वह  भारत  में  बनी  गह-व्यवस्था  तथा  रसद

 को  सहायता  देने  तथा  छोटे  पैमाने  मंत्रो  :  सदन  पटल

 तथा  कुटीर  उद्योगों  द्वारा  बनाई  गई  TET  HY  पर  विवरण  रखा  जाता है  जिसमें  अ्रपेक्षित
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 सूचना दी  गई  हैँ  ।  परिशिष्ट ९,  ख्याल  हे  कि  जो  कुछ  जानकारी  छापी

 गनबन्थ भ्  संख्या  १८]  गई  ह  शर  इस  सम्बन्ध  में  जो  जो  कार्यवाही

 की  गई  है  वह  देवीय  निर्माताओं  को  वर्तमान इस  सम्बन्ध  में  निम्न  तो

 पहले  ही  उठाये  जा  देह
 एककों  का  प्रसार  करने  तथा  नये  एककों

 का  विकास  करने  के  लिये  प्रेरित  करने
 (१)  ऋप  संगठन  ¥,00e0  रुपये

 लियें  पर्याप्त  ।
 या  इससे  अ्रधिक  मूल्य  की

 frat  at  सब  मांगें  इण्डियन
 रसायनिक  हीरे

 ट्रेड  ada  में  विज्ञापित करते  १०४४.  श्री  बालकृष्णन  :  क्या  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 (२)  fra  भिन्न
 निर्माताओं  रंगन  से  सन्‌  १९४७  से  लेकर

 रगकर्ताश्रों  को  दिये  गये  श्राडरों
 सन्‌  PEXR  तक  प्रत्येक  वर्ष  आयात  किये

 का  साप्ताहिक  विवरण
 गय  रसायनिक  हीरों की  कुल  मात्रा  ;

 जिसमें  पुरा  सामग्री

 का  देने
 उसी  कालावधि  में  भारत  में

 प्रतिवर्ष  बनाये  गये  रसायनिक  हीरों  का  मूल्य
 वाले  देश  का  नाम  होता

 तथा
 इण्डियन  ट्रेड  जेल  में

 शितਂ  किया  जाता  ह  ।  इण्डियन  क्यो  रसायनिक  हीरों  का  निर्माण

 ०७  जेल  में  भारत  सामग्री  भारत  में  कुटीर  उद्योग  के  श्राघार

 लन्दन/भारत  संभरण  हें
 ?

 वाशिंगटन  के
 वाणिज्य  मंत्री

 o-
 निदेशक  द्वारा  दिये  गधे  आवरों

 जानकारी प्राप्य  नहीं  ।
 के  बारे  में  विस्तृत  व्यौरा  भी

 प्रकाशित  किया  जाता  हे  |  तथा  .  भारत  में  रसायनिक

 हीरों  का  निर्माण  नहीं  होतो  |

 (३)  कुछ  वस्तु झ्र ों के  सम्बन्ध

 mst
 देने  वाले  विभाग पहले  we  क्षतिपूर्ति

 से  यह  बतला  देते  हें
 १०४५.  श्री  एल०  जे०  fag:  क्या

 कि  arid  दो  वर्षों  में  उनकी
 गहे-व्यवस्था  तथा  पसंद  मंत्री

 झा वध्य कता  कया  होगी  ऐसे
 बतलाने  की  कृपा  करेंगे :

 मामलों  में  उद्योग  को  उससे

 want  कर  दिया  जाता  है  ।
 क्या  भारत  को  उसके  युद्ध

 पूर्ति  के  अंश  के  भाग  के  रूप  में  मशीनें  भी
 (४)  देश  में  नई  उत्पादन  एककों

 का  विकास  करने  कें  लिये
 मिली  थीं  ;  तथा

 यदि  तो  ऐसी  मशीनों  की
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय

 के
 विकास  fart

 के  परों
 संख्या  तथा  नाम  तथा  उन  देशों  के  नाम  जहां

 से  वे  मशीनें मिली  थीं  ?
 से  देशीय  निर्माताओं  को

 नात्मक  ऑ्राइर  भी  दिये  जाते  गृह-व्यवस्था  तथा  रसद

 हैं  ।  मंत्री  जी  हां
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 भारत  को  युद्ध  क्षतिपूर्ति  के  इस  बात  की  पु वं सूचना  दिये  बिना  ही

 रूप  में  जर्मनी  से  १०,४३१  सामान्य  प्रयोजनीय  कि  नदी  द्वारा  उक्त  व्यापार  किये  जाने  की

 मशीन  श्रौत्ार  तथा  wae  प्रौद्योगिक  मूल  सुर
 este  रह  वार

 दी  गई  रोक ली  गई

 उपकरण  मिले  थे  ।  जापान  से  युद्ध  क्षतिपूर्ति  at

 के  लियें  कोई  दावा  नहीं  किया  गया  था  ।  ्र क्या  सरकार  को  यह  पता

 साइकिल  फैक्टरियां  कि  व्यापारिक  सामान  से  लदी  हुई  वे  नावें

 गराज  भी  वहां  रुकी  पड़ी  तथा
 १०४६.  श्री  एच०  एस०  प्रसाद  :  क्या

 न  उक्त  माल  को वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की

 कपा  करेंगे  पाकिस्तान  में  ही  बिकवाने  ar  भारतीय

 व्यापारियों  को  लौटवाने  के  लिये  क्या  क़दम भारत
 में

 कौन  कौन  सी

 Feat  साइकिलों  का  निर्माण  करती  हे  ate
 उठाये  पर  उसका  क्या  परिणाम  निकला

 वे  कहां  कहां  स्थित  हे  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी ०

 साइकिल  वाली  उन  टी ०  कृष्णमाचारी  )  :  )  सरकार ने  निर्दिष्ट

 भारतीय  कम्पनियों  के  नाम  जो  साइकिल  माल  के  रोक  लिये  जाने  सम्बन्धी  खबर

 का  प्रत्येक  हिस्सा  तैयार  करती  तथा  देखी  है  शौर  वह  समझती  है  कि  ऐसा  इसलिये

 किया  गया  क्यों  कि  वह  सीरा  अपेक्षित साइकिल  वाले  उन

 भारतीय  सोथो  के  नाम  जो  यहां  साइकिल  mata  waar  के  अ्रन्तगंत  नहीं  भेजा

 के  केवल  कुछ  हिस्से  बनाते  ह  दल  भाग  गया  था  |

 विदेशों  से  मंगा  कर  पुरी  साइकिल  तैयार  तथा  ढाका  स्थित  भारतीय

 करते  ह  ?
 वाणिज्यिक  सचिव  इन  नावों  को  छुड़वाने

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी ०  के  लिये  कार्यवाही  कर  रहे  हे  ।
 ख्याल  है  कि

 टी ०.  कृष्णमाचारी )  तथा  (7).  उनमें  से  कुछ  तो  छोड़  भी  दी  गई  हे
 श्र

 सदन  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।  कुछ  भ्र  शीघ्र  ही  छोड़  दी  जायेंगी
 ।

 परिशिष्ट  ९,  अनुबन्ध  संख्या  १९]
 उत्तर-पू  सीमान्त  एजन्सी  में  कपड़े  को

 इस  समय  कोई  भी  फैक्टरी
 आवश्यकता

 पूरी  साइकिल  का  निर्माण  नहीं  कर  रही है  ।

 पाकिस्तान में  सीरे  से  लदी  नावों का  रोक
 १०४८.  श्री  गोहेन  :  क्या  प्रचार

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि लिया  जाना

 पूर्व  सीमान्त  एजेन्सी  की  अनुमानित  वार्षिक
 १०४७.  श्री  बी०  एन०  राय  :  क्या

 वस्त्र आवश्यकता कितनी  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने

 की  कृपा  करेंग े:
 वह  १९५१-५२  शौर  R&¥r-

 ५२३  में  एजेन्सी  के  प्रत्येक  जिले  को  कपड़े  के
 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात

 कुल  कितने  अत्यंत  बांट  में  दिये  गये
 ?

 की  arc  दिलाया  गया  है  कि  लगभग  &

 मास  पुर्व  पाकिस्तान  सरकार  द्वारा  प्रेम तल् ली  प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल  :

 घाट  में  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  किन्हीं  यह  शझनुमान  लगाना  कठिन  है  क्योंकि

 पारियों
 की  सीरे  से  लदीਂ  हुई  कोई  पचास  बड़ी  साधारणतया  झपना  कपड़ा  सूत  तथा

 238  P.S.D.



 FoVe  लिखित  उत्तर  १५  अप्रेल  १९५३  लिखित  उत्तर  ३०२०

 की
 स्थानीय  सप्लाई  से  बुनते  हें  ।  (२)  विभागीय

 कुछ  लोग  कपड़ा  तथा  सूत  दुकानों  से  ख़रीदते  बोर्ड  तथा  परिषदें  |  ve

 प्
 Q  शर  उनकी  आवश्यकतायें  पुरी  करने  के

 नये ३० ३०  गांठ  कपड़े  की  तथा  ६०  गांठ  सुत  (३)  ग्रा योग

 ay  प्रति  मास  दी  जा  रही  हें  ।

 सरकारी  प्रेतों  में  एप्रन्टिस

 wat  पटल  पर  एक  विवरण

 Fok k.  नाना दास :  क्या
 रखा  जाता @  ।  परिशिष्ट  १९

 अनुबन्ध  संख्या  २०]
 गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री  यह

 बतलाने  कृपा  कहेंगे  कि  भारत  सरकार

 कोयला  खानों  को  सहायता  के  प्रेसों  में  कितने  ग्रेजुएट  एप्रेन्टिस  हें  ?

 १०४९.  डा०  राम  सुलग  क्या  उनकी  सेवाशर्तों  की  शर्तें  क्या

 उत्पादन  मंत्री  यह  बतलाने  की  HAT

 प्रत्येक  एप्रेन्टिस  को  दिये  जाने
 उन  कोयला  खानों  sl  संख्या

 जिन्होंने  वर्ष  PEKR-4Y  में  थाक  लगाने
 वाले  मासिक  निर्वाह-भत्ते  दर  क्या  है

 श्र  वह  कब  निश्चित  की  गई  थी  ?
 सम्बन्धी  कार्यों  के  लिये  सहायता  मांगी  है  ;

 तथा  क्या  सरकार  का  विचार  मासिक

 निर्वाह-भत्ते  की  दर  बढ़ाने  का  हे  ?
 उस  कालावधि  के  लिये  उनमें

 से  कितनी  कोयला  खानों  को  सहायता  मंजूर
 गह-व्यवस्था  तथा  रसद

 की  गई  हे  ?
 मंत्री  स्वर्ण  :  राठ

 उत्पादन  मंत्री  करे  Ato  :  भर्ती  सम्बन्धी  नियमों  तथा  सेवा

 की  शर्तों  की  एक  प्रतिलिपि  सदन  पटल  पर R80 1

 ६७  ।  रखी  जाती हैं  ।  परिशिष्ट  ९,

 बन्ध  संख्या २१]

 सं विहित  विभागीय  समितियां  तथा
 ४५०  रुपये  प्रति  सास  ;  यह  दर

 सन्‌  १९२२  में  निश्चित  की  गई  थी  ।

 १०५०.  शी  के०  सी ०  सोनिया  :  क्या  wert  विचाराधीन है  ।

 चबाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  (१)  सं विहित
 सरकारी  प्रेसों  में  अस्सिटैंट  टेक्निकल

 (२)  विभागीय  समितियों  तथा
 मेनेजर  TAT  ओवरसियर

 (३)  मंत्रालयਂ  की  भिन्न  भिन्न  शास्त्रों

 के  साथ  मिल  कर  काय  करने  वाले  झा योगों  QokR.  श्री  क्या

 की  कुल  संख्या  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  ?  गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री  यह

 बतलाने की  कृपा  करेंगे  कि  2e¥e  से  ब  तक

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  भारत  सरकार  के  प्रेसों  में  असिस्टेंट  टेक्निकल

 संख्या यें  इस  भांति  मैनेजरों  तथा  श्रोवरसियरों  के  कितने  स्थान

 ह
 टी

 ०
 कृष्णमाचारी  )

 संघ  लोक  सेवा  भ्रायोग  द्वारा  की  गई  सीधी

 (१)  संविहित  बोर्ड  तथा  भर्ती  से  भरे  गये  तथा  कितने  विभागीय

 परिषदें  ।  पदोन्नति  द्वारा ?
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 सन्‌  १९४८  में  चालू  की  गई  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री

 योजना  के अ्रन्तगंत  सरकारी  प्रेतों  में  कितने  केसकर )  :  aa  इण्डिया  रेडियो  के  जलन्धर

 aye  wafer  अरपना  प्रशिक्षण  पुरा  कर  स्टेशन में  वर्ष  ee  तथा  १९५२  में  मुख्य

 नचके  ह्
 ?

 सुधार  ag  किया  गया  कि  अमृतसर  स्थित

 fo  केन्द्र  की  शक्ति  बढ़ा  दी  गई  हैं  ।
 उनमें  से  कितने  सरकारी  sat

 में  लगा  लिये  गये  हैं  ?
 नियन्त्रण

 सरकारी  प्रेसों  में  इस  समय

 :  या  वाणिज्य
 असिस्टेंट  टैक्निकल  मैनेजरों  तथा  204%,  श्री  बंसल  :

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा सिरों  के  कितने  स्थान  रिक्त  हें  ?

 करेंगे

 गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री
 सरकार  द्वारा  १९४७  से  प्रत्येक

 स्वर्ण  असिस्टेंट
 वर्ष

 मैनेजर  के  Res  से  ले  कर

 अब  तक  भरे  गये  आठ  स्थानों  में  से  चार  तो

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  बरामद  से  सीधी  (  २)  कच्चे  क  TET

 भर्ती  करके  भरे  गये  ak  शेष  विभागीय  (3  )  तथा

 ar  द्वारा  ।  इसी  कालावधि  में  भरे  गये
 (४)  लोहे  तथा

 १६  भ्रोवरसियरों  के  स्थानों  में  से  ८  संघ  लोक
 जैसी  वस्तु भ्र ों  पर  विभिन्न  नियंत्रणों  के  प्रशासन

 सेवा  झ्रायोग  के  द्वारा  सीधी  भर्ती  करके  भरे
 पर  कितना  व्यय  किया  गया  ;  तथा

 गयें
 at  ११  विभागीय  पदोन्नति  द्वारा  ।

 क्या  सरकार  के  पास  इन

 इन  संख्याश्रों  में  वे  नियुक्तियां  शामिल  amt  के  प्रशासन  पर  विभिन्न  राज्य  सरकारों

 नहीं  हैं  जो  थोड़े  समय  के  लिपे  की  जाती
 द्वारा  किये  गये  व्यय  का  कोई  प्राक्कलन  है  ?

 उदाहरण  के  लिये  छुट्टी  पर  गये  लोगों  के

 स्थान  भरने  के  लिये  की  जाने  वाली  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 कालीन  नियुक्तियां  :  ato  :  सदन
 पटल  पर

 एक  ।  एक  विवरण  रखा  जाता  है  जिसमें  प्राप्य

 wa  तक  एक  भी  नहीं  ।
 जानकारी  दी  गई  ह  ।  परिशिष्ट

 ९,  अनुबन्ध  संख्या  २२]
 इस  समय  केवल  एक

 का  स्थान  रिक्त  है  ।  जी  नहीं  ।

 तारपीन  का  तेल
 आल  इण्डिया  रेडियो  का  जानवर  स्टेशन

 १०५५,  श्री  गणपति  राम  : १०५३.  प्रो०  डी०  सी ०  फार्मा :
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की

 व्या  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बतलाने

 की  कृपा  करेंगे  कि  ara  इण्डिया  रेडियो  के
 कृपा  करेंगे  :

 ः
 जानवर  स्टेशन  में  वर्ष  REX?  तथा  ZEXR  देश  में  TT  GE¥L-UR  श्र

 में  क्या  क्या  मुख्य  परिवर्तन  या  सुधार  किये  PEYR-NZ  में  उत्पादित  तारपीन  के  तेल

 गये ?  की  कुल  मात्रा ;
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 o_o '
 इस  तेल  का  उत्पादन  करने  वाले

 ag  मात्रा

 कारखानों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  कौर

 क्षण  ण
 हैंडसेटों  में

 वे  कहां  कहां  स्थित  राज्यवार  ;

 (१)  रायात

 (7)  विदेशों  से  आयात  की  गई  तथा
 PEKI-KXR  ४३,७७४

 को  निर्यात  की  गई  कुल  मात्रा  ;  यदि  कोई
 PRR  २४,४७४

 की  गई  हो  ;  तथा
 )

 तेल  बनाने  के  बाद  जो  चीज

 बच  रहती  हे  वह  किस  काम  arc  है  ?  (२)  निर्यात

 FEXL-KR  PU,9RR
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  (  श्री  ato

 PEUR  ok
 ato

 ०.  कृष्णमाचारी )
 )

 वर्ष  मात्रा

 हंडरवेटों  में
 माननीयਂ  सदस्य  का

 अ्रभिप्राय  से  हें  जो  तारपीन  के

 PERE  GB  २८६
 उत्पादन  में  एक  उपोत्पाद  के  रूप  में  प्राप्त

 FEXR  Yo  yo
 होता है  ।  का  प्रयोग

 देश  में  २३  कारखाने  हूं  जिनमें  क़ागज़  तथा  अरन्य  कीटाणुनाशक

 से  १५  पूर्वी  पंजाब  ६  उत्तर  प्रदेश
 में

 श्र  पदार्थों  के  निर्माण  में  एक  औद्योगिक  कच्चे

 एक  एक  हिमाचल  प्रदेश  तर  जम्मू  में  हे  ।  माल  के  रूप  में  किया  जाता  हैं  ।
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 ह
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 भक र

 बधवार

 सख्या  १२  4.0
 fd)
 iM

 १५  १९५ दे
 १

 ध्यान
 1st  Lok  Sabha

 संसदीय  बाद

 लोक  सभा

 तीसरा  सत्

 शासकीय  वृत्तान्त

 =O

 -प्रदान  औंर
 उत्तर से से  पृथक  कायें  वाही

 विषय-सूची

 तय  परिषद  से  संदेश  [48S  भाग  ३३२१-३३२२]

 नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  की  विधेयक--पुरःस्थापित  भाग  २३२२]

 वित्त  विधेयक  तथा  केन्द्रीय  आबकारी  तथा  नमक

 विचार  प्रस्ताव  पर  चर्चा--ऑ्रसमाप्त  भाग  ३३२२--३३७५]

 राष्ट्रीय  छोटी  बचत  योजना  [q5  भाग  ३३७५--३३८२]
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 संप्रदाय  वाद  विवाद

 और  उत्तर  से  पृथक  कांयं  वाही )

 rd

 २३२१  ३३२२

 विधेयक नन  ह  |  £348,  को  बिना  किसी

 लॉक  सना  संशोधन  के  स्वीकार  कर  लिया  जो

 ी
 है  ५  gu  ३  लोक  सभा  द्वारा  अपनी  ९  १९५३

 की  बेठक  में  पारित  किया  गया

 क  गए  दाविल

 सदन  की  बैठक  सवा  आठ  बजे  समवेत
 हुई

 ।
 नियन्त्रक  महालेखा  परीक्षक

 नला
 की  विधेयक

 [  अध्यक्ष  महोदय  अध्यक्ष  पद  पर  आसीन  थे  ]  वित्त  मंत्री  ato  डी०  देशमुख )  :

 में  भारत  के  नियन्त्रक  एवं  महालेखा  परीक्षक

 की  सेवा  की  कुछ  दाँतों  को  नियमित  करने

 प्रशन  कौर  उत्तर  के  लिये  एक  विधेयक  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  चाहता

 भाग  १)  अध्यक्ष  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  नियन्त्रक  एवं

 लेखा  परीक्षक  की  सेवा  की  कुछ  शर्तों
 ८-१९  Ho  Yo

 को  निर्मल  करने  के  लिये  एक  विधेयक

 राज्य  परिषद्‌  से  संदेश  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  प्रदान  की

 जाप ।
 =~  15.0

 सचित्र  :
 मुझ  राज्य  परिषद  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 के  सचिव  से  प्राप्त निम्न  संदेश  प्रस्तुत

 करना
 श्री  सी०  डी०  देशमुख :

 में  विधेयक  को

 पुर:स्थापित*  करता  हुं  ।

 परिषद  के  प्रक्रिया  तथा

 कायें  संचालन  नियमों  के  नियम
 वित्त  विधेयक  तथा  केंद्रीय  आबकारी

 १२५ के
 उपबन्धों  के  अनुसार  मुझे

 लोक  सभा  को  यह  सुचित  करने  का
 तथा  नमक  विधेयक

 निर्देश  कि  राज्य  परिषद  ने  अपनी  वित्त  मंत्री  ato  डी०  :

 १४  १९५३  की  बैठक  में  खादी  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 तथा  अन्य  हथकरघा  उद्योग  विकास  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा

 पर  अतिरिक्त  उत्पादन  rt  ) लिलाट
 नमक

 १९४४,
 में  अग्रेतर

 285  PSD
 राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से

 पुरःस्थापित



 ३३२३  वित्त  विधेयक  तथा  केन्द्रीय  १५  अप्रेल  १९५३  आबकारी  तथा  नमक  ३३२४

 विधेयक

 सी०  डी०

 संशोधन  करने  के  विधेयक  पर  विचार  क्योंकि  छूट  मध्यस्थ  द्वारा  हड़प  लिये  जानें

 आरंभ  किया  जाये  ।''  की  सम्भावना  अधिक  दूसरी

 इससे  राजस्व में  अत्यघिक  कमी  हो  जायगी

 इस  विधेयक  के  उपबंधों  पर  विचार  जिसको देश  आसानी  से  सहन  नहीं  कर

 करने  के  में  एक  बार  प्रारम्भिक  सकता  |

 लोकन  करना  चाहूंगा  |  विधेयक  के  प्रस्ताव

 चालू  वर्ष  के  लिये  आय-व्ययक  प्रस्तावों  के  हम  लोग  समझते  कि  राजस्व  में

 वास्तव  में  एक  भांग  हें  किन्तु  आवश्यक  कमी  के  उत्पादन  शुल्क  इस  प्रकार

 नीय  प्रबन्ध  करते  के  लिये  लगने  वाले  समय  के  पूर्वनियोजित  किया  जा  सकता  हे  कि  वह

 कारण  उनको  चित्त  विधेयक  में  सम्मिलित  उत्पादक  के  लिये  व्यावहारिक रूप  में  ला

 कर  लेना  सम्भव  नहीं  था  अत  यंह  केवल  दायक  सिद्ध  हो  सकेगा  ।  विधेयक  में  दिया

 प्रावैधिक  कारणों  से  है  कि  यह  विधेयक  एक  गया  प्रस्ताव  संक्षेप  में  यह  है  कि  चाय  के

 पृथक  विधेयक  के  रूप में  लाया  जा  रहा  है  ।  बागों  द्वारा  दिये  जानें  वाले  सभी  उत्पादन

 में  समझता  हूं  यह  सुविधाजनक  होगा  यदि  शुल्क में  से  प्रति  पौंड एक  आना  कर

 सदन  में  विवाद  तथा  विचार  के  उद्देश्यों  से  दिया  जाय  जब  कि  वह ढेर  की  ढेर  चाय

 बाज़ारों  को  भेजते  और  इसका  अर्थ  यह इस  विधेयक  को  वित्त  विधायक  का  ही  एक

 समझा  जाय  और  उसी  के  साथ  इस  पर  है  कि  चाय के  बागों  की  प्राथमिक  वित्तीय

 बताता  काफी  कम  हो  जायेगी |  अधिकतर
 विचार  किया  जाये  ।  इसी  दृष्टिकोण  से

 कल  मेंने  इस  विधेयक  को  रखने  के  विचार
 चार  आन्तरिक  खपत  के  लिये  होती  है  जो

 उपयुक्त  नाप  के  बंडलों  में  मिलाने  बालों
 से  वित्त  विधेयक  सम्बन्धी  वार्ता  में  हस्तक्षेप

 किया  ।
 तथा  बंडल  बनाने  वालों  के  द्वारा  बेची  जाती

 इस  अवस्था में  हम  अतिरिक्त  उत्पादनਂ

 में  ने  अपने  आय-व्ययक-भाषण  में
 area  तीन  आना  प्रति  पाउन्ड  और  लगाने

 सरकार  द्वारा  की  गई  विभिन्‍न  कार्यवाहियों  का  विचार कर  रहे  पूर्ण  प्रभाव  यह

 का  निर्देश  किया  जो  चाय  के  मूल्यों  होगा कि  पैकिंग  करनें  के  पुर्व चाय
 का

 में  भारी  कमी  हो  जाने  के  कारण  चाय  के  भोग  करने  पर  कुल  उत्पादन  शुल्क  चार

 बागों  को  सहयता  देने  की  दृष्टि से
 की

 गई  आना  प्रति  पाउन्ड  हो  जायगा  या  वर्तमान

 इनसे  उद्योग  को  कुछ  सहायता  अवश्य  से  प्रति  पाउन्ड  एक  अना  दूसरी

 पहुंची  किन्तु  उनके  पूर्ण  प्रभाव  को  बताना  वह  चाय  जो  खुली  हुई  उपभोग  की

 समय  के  बहुत  पुर्व  होगा  सरकार  इस  जानी  वाली  उस  पर  उत्पादन  शुल्क  केवल

 उद्योग  को  सहायता देने  के  लिये  अन्य  सम्भव  एक  आना  प्रति  पाउन्ड  चाय  के

 उपायों  पर  भी  विचार  कर  रही  विभिन्‍न  आन्तरिक  उपभोग  के  ठीक-ठीक  भॉकड़े

 क्षेत्रों  से  उत्पादन  शुल्क  घटा  देने  के  सुझाव  लब्ध  नहीं शक  यह  मात्रा  220,920,000

 प्राप्त  हुए  प्रश्न  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  पाउन्ड  अनुमानित  जाती  जिस

 करने  के  पश्चात्‌  सरकार  इस  निचय  पर  में  से लगभग एक  तिहाई  फुटकर  भाव  में

 पहुंची है  कि
 उत्पादन

 में
 कोई  भी  साधारण  खुली  बेच  दी  जाती  है  और  दो-तिहाई  उप

 कमी  कर  देने  से  चार  उत्पादक  को  बहुत  युक्त  मात्रा के  बंडलों  में  भर  कर  मिलाने

 बिल्कुल  ही  लाभ  नहीं  होगा
 वालों  तथा  बंडल  बनाने  वालों  के  द्वारा
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 तथा  नमक  रे  ३२६

 सश  )  विधेयक
 च्च्

 फुटकब  बेवी  जाती है  ।  शुल्क  का  में  उत्पादकों की  सीमा  में  पड़ी  हुई

 पुनर्निवाचन  करना  जो  कि  विधेयक  में  लाने  का  प्रस्ताव  रखता  अब  यह

 प्रस्तावित किया  गया  है  यह  देखना  चाहिये  कि  अधिकार ले  लिया  गया  क्योंकि  सरकार

 वह  उपभोक्ताओं  की  काफी  संख्या  के  लिये  को
 दूसरे  उपाय  के  अनुसार  यह

 राय
 दी  गई

 सीधा  लाभदायक  विशेषकर  गरीब  श्रेणी  है  कि नवीन  शुल्क  मिली  हुई  चाय  तथा  इस

 के  लोगों  के  लिये  जो  खुली  हुई  चाय  क्रय  विधेयक  के  लागू  होने  के  बाद  बंडलों  में

 करते  निस्सन्देह  वे  उपभोक्ता  जो  भरी  जाने  वाली  चाय  पर  ही  देना  पड़ेगा  |

 चाय  के  पैकेट  खरीदा  करते  प्रति  पाउन्ड  सरकार  का  विचार  पैकेटों  में  बन्द  कर  दी

 शुक  आना  अधिक  देना  किन्तु  उसके  जाने  वाली  चाय  के  स्टाक  पर  पुरा  भार

 सम्बन्ध  में  यह  सम्भावना  सकती  है  कि  लागू कर  देने  का  नहीं  जपा  कि  १५

 यह  अतिरिक्त  आना  यदि  सब  नहीं  तो  कम  १९५३  खुली  चाय  से  बनाने

 से  कम  उसका  कुछ  अंश  तो  मध्यस्थ ही
 का  जिस  पर  कारखानों  से  के

 खपा  लेता  खपा  लेना  शब्द  सम्भवतः  पहले  ही  पुराने  दर  के  हिसाब  से  तीन  भाने

 गलत हैं  ।  यद्यपि  हाल  ही  में  चाय  के  नीलाम  प्रति  पाउन्ड  शुल्क  वसल  कर  लिया  जा  चुका

 मूल्य  में  काफी  कमी  हो  गई  फुटकर  विधेयक
 के

 खण्ड  २  के
 उपखण्ड  (२)

 मूल्यों में  उतनी  कमी  नहीं  हुई  अतः  यह  में  क्यें  गये  प्रावधान  के  प्रभाव  से  ऐसी

 आशा  करना  पूर्ण  रूप  से  न्यायोचित  होगा  बन्द  चाय  अतिरिक्त  तीन  ara  प्रति  पाउ  ड

 कि  यह  अतिरिक्त  एक  आना  प्रति  पाउन्ड  के  अधीन  समझी  जायेगी  ।  केन्द्रीय  शुल्क

 ae  सम्पूर्ण  नहीं  तो  इसका  काफी  अंदा  १९४४  के  अंतगर्त  आज

 मंडल  बनाने  वालों  या  मध्यस्थों  की  जेबों  में  एक  कार्यकारिणी  विज्ञप्त  जारी  की  गई

 जाता  आशा  यह  की  जाती  हैं  कि  जिसका  प्रभाव  सभी  प्रकार  की  बन्द  चाय

 सब  उपभोक्ताओं  को  देखते  हुए  वे  कुछ  भी  प्र  एक  आनों  प्रति  पाउन्ड  शुल्क  लगाना

 अधिक  नहीं  देते  होंगे  जेसा  fe  गणना  की  होगा  इस  तिथि  तक  उत्पादक  की  सीमा  में

 जा  चुकी  हें  कि  इस  पुर्नानयोजन  के  wart
 रहने  वाली  चाय  पर  ।  ऐसी  बद  चाय  पर

 कुछ  राजस्व  लगभग  वही  रहेगा  अभी

 अ
 इस  प्रकार  कुठ  कर  चार  आने  प्रति

 पाउन्ड
 ह  ।  सा  कि  सदन  को  ज्ञात  है  कि  देश  में  से  अधिक  न  होगा  यह  वैज्ञानिक  उपाय

 पेंदा  की  जाने  अधिकतर  चाय  हं  ।  इसी  प्रकार  कुछ  समय  तक  नवीन

 निर्यात  कर  दी  जाती हैं  ।  उत्पादन  कर  जो
 कर  लागू  हो  जानें  के  पश्चात्‌  १५  १९५३

 पहले  ही  दिया  जा  चुका  हूं  त  1  चार  आना
 तक  उत्पादकों की  सीमा के  अन्तर्गत  रहने

 प्रति  पाउन्ड  निर्यात  शुल्क  के  बीच  का  वाली  खुली  चाय  को  पैकटों  में  बन्द  कर

 यदि  कुछ  होता  है  जो  अपरिवर्तित  रहता  दिया
 जिस  पर  पुराना  शुल्क  तीन

 निर्यात  करने  के  समय  बराबर  कर
 आना  प्रति  पाउन्ड  दिया गया  है  ;  ऐसी

 लिया  जाता  है  ।
 चाय  पर  कुछ  शुल्क  को  चार  आना  प्रति

 पाउन्ड तक  सीमित कर  देने  के  विचार से  ।
 मुझे  सदन

 को  विधेयक  के  खण्ड  २  के

 उपखण्ड  (२)  की  कुछ  व्याख्या  भी  देनी
 कार्यकारिणी  जिसका  मेंने  अभी

 चाहिये  |  यह  उपखण्ड  नवीन  उत्पादन  कर  निर्देश  किया  वह  भी  प्रावधान  बनाती

 के  क्षेत्र के  सभी  पैकेटों  में  बन्द  @  कि  अतिरिक्त  केवल  एक  आना

 चाय  को  जो  १५  १९५३  तक  स्टाक  प्रति  पाउन्ड  ही  लगाया  जाय ।
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 )  विधेयक

 अध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  कोई  चीज़  छूट  गई  उसको  शामिल

 गया  कर  दिया  गया  att  इस  में  एक  कठिनाई

 तो  यह  होती  है  कि  जो  सदस्य  बोल  चुके  हैं
 केन्द्रीय  आबकारी  तथा  नमक

 उन्हें अब  इस  पर  बोलने का  कोई  मौक़ा
 atefra.  १९४४  में  आगे  संशोधन  करने

 नहीं  मिलेगा  और  दो  बिलों  को  एक  साथ

 बाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाय  ह
 विचार  में  लेने  में  जरूर  कठिनाई  पड़ेगी  ॥

 माननीय  वित्त  मंत्री  न प्रार्थना  की  है  अच्छा  होगा  कि  फायनेंस  बिल  को  समाप्त

 कि  वित्त  विधेयक  पर  भी  इसके  साथ ही  करने  पर  एक  या  दो  घंटे  इस  के  लिये  और

 वार  किया  जाय  ।  यदि  माननीय  सदस्य  दे  ताकि  और  लोग  मी  बोल  सकें  और

 तैयार  हों  तो  ऐसा  किया  जा  सकता  नया  उदहरण  क़ायम  न  हो  कि  दो  बिल

 एक  साथ  मिलाकर  विचार के  लिये  उपस्थित
 डा०  एस०  पी०  मुखर्जी

 किये जा  सकें  ।
 यदि  दोनों  विधेयकों  पर  एक

 साथ  ही  विचार  करना  तथा  मत  दान  देना
 में  माननीय  अर्थ  मंत्री  को  बाई  देना  चाहता

 हूं  तो  यह  वित्त  विधेयक a  ही  क्यों  नहीं

 मिला  दिया  गया  ?  हूं  कि  उन्होंने  अपने  बजट  भाषण  में  और

 फायनेंस  बिल  के  सम्बन्ध  में  जो  भावरा  fear

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  पहले  ही  xr
 2  उसमें  उन्होंने  हमारे  राष्ट्र  के  आधिक

 उठा  ला  चुका  हो  कि  कुछ  प्रशासन  सम्बन्धी
 जीवन  पर  सुन्दर  प्रकाश  डालता  है  ।

 कठिनाइयों
 के  कारण  ऐसा  करना  पड़ा  है  ।

 लगभग  १५  सदस्य  बोल  चुके  हैं  किन्तु इस  महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  आसीन

 बात  की  कोई  गारन्टी  नहीं  कि  उनमें  से  एक

 जो  प्रगति  इस  बीच  में  हमारे  राष्ट्र  ने
 या  सभी  को इस  पर  लने  का

 अवसर  मिला  हो  ।
 की  हैं  उस  की  एक  सुन्दर  झांकी  हमें उन

 के  सुन्दर  भावण  से  मिलती  देश  ने  इस
 मेंने  बताया  कि  इसमें  कुछ  प्राविधिक

 बीच  में  अपना  उत्पादन  अपनी
 कठिनाई है  किन्तु  उसका  हल  प्रबन्ध  तथा

 सेना  का  संगठन  किया ह  और  अपनी  खाद्य
 सगझ्नौते से  हो  सकता  कहने  का  तात्पर्य

 समस्या  को  सुलझाने  की  चेप्टा  की  है  ।  यह
 पह  हूं  कि  सभी  वित्त  सम्बन्धी  कार्यवाहियों

 सब  बातें  एसी  &  कि  जिनसे  राष्ट्र  का
 पर  सामूहिक  वाद-विवाद  की  आवश्यकता  है  |

 विश्वास  हमारी  शासन  व्यवस्था  में  बढ़ता

 श्री  अलग  राय  eat  है  ।
 यह  सब  ऐसे  संकट  काल  में  हुआ  हे  जब

 गढ़  पूवे  व  ज़िला  बलिया-परिचय  :  अध्यक्ष  कि  वैदेशिक  स्थिति  और  आन्तरिक  स्थिति

 में  एक  निवेदन  करना
 हूं  बहुत  कठिन  रही है

 ।  यह  सब  देखते  हुए

 चरो  तो  या  ठीक  ही  हैं  कि  माननीय  मंत्री
 हृदय  से  बधाई  दियें  बिना  कोई  व्यक्ति  नहीं

 मदद  नें  बताया  कि  यह  हमारे  फिटनेस  रह  सकता  जो  कि  ईमानदारी से  चीज़ों  को

 बिल  का  हो  एक  अंग  समझा  जाना  देखना  चाहता  है  |

 तो  इस  प्रकार  यह  एक  अंग  अंगी  के  रूप  में

 भो  बिल  ag  डिस्कस  होने  लगता  हैं  यह  होते  हुए  भी  यह  हम  नहीं  कह
 सकते

 एफ  बिल  लेट  स्टेज  पर  आया  जेसे  कोई  कि  हमने  अपनी  समस्याओं  को  सुलझा  लिया

 ठा एक  संद्यॉधन  के  रूप  में  उपस्थित  हो  गया  और  कुछ  करने  को  Stਂ  नहीं  जा
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 प्रशंसा  अथ  मंत्री  की  सारे  देश  में  हो  रही  चिन्ता  होती  ह  कि  जब  लेबर  के

 स्ट्राइक  की  बात  आती  ।  अभी  कल समाचार  पत्रों  में  हो  रही  और  इस

 भवन  में  जो  प्रशंसा  माननीय  सदस्य  इसਂ  मेरे  मित्र  श्री  हरिहरनाथ  जी  ने  कुछ  लोगों  में

 सम्बन्ध
 में

 कर  रहे  में
 उस  में  अपन

 ये  बेकारी  के  बारे  कुछ  आदमी  जो

 शब्द  जोड़  कर  चुप  नहीं  रह  जाना  र. फक्टरीज  में  काम  करते  हें  उन  के  निकाले

 कुछ  आवश्यक  बातों  की  ओर  उन  का  ध्यान  जाने के  बारे में  चर्चा  की  ।  उन  के  स्ट्राइक

 दिलाने के  लिये  खड़ा  हुआ  बजट  हो  जनें  के  बारे  में  welt  चिन्ता  प्रकट

 डिस्कशन  में  मेंने  कोई  हिस्सा  नहीं  लिया  ।  की  ।  ag  निस्सन्देह  एक  बड़ी

 लेकिन  इस  अवसर  पर  कुछ  चन्द  बातों  की  चिन्ता  है  और  जो  लोग  लेबर  क्ष  मे

 भोर  उनका  ध्यान  आकर्षित  कर  देना  में  काम  करते  हें  उन  को  उस  तरफ  ऐसा

 राष्ट्र  के  प्रति  अपने  कांस्य  का  पालन  मात्र  लगता है  fe  यदि  वह  अंग  इस  तरह

 समझता  हूं  और  इसी  दृष्टि  से  में  इस  पैर ला इज  हो  और  उस  में  अविश्वास  और

 समय  खड़ा  हुआ  हूं  ।  में  ag  निवेदन  अश्रद्धा  फैले  तो  देश  का  बड़ा  अहित

 क्योंकि  उत्पादन  उस  से  अवरुद्ध करना  चाहता  कि  हमारा  राष्ट्र  एक

 सर्वहितकारी  सामाजिक  राज्य  है  ।  इस  में  होता  है  और  यदि  उत्पादन  अवरुद्ध  होता

 हम  सब  के  किनारा  के  लिय  काम  करने  हे  तो  देग  में  सामान  की  कमी  से

 का  लक्ष्य  रखते  हें  और  उसी  दिशा  में  उत्तेजना  फैलेगी  ।  इसलिये  यह  महत्व  की

 प्रयत्न  कर  रहे  हें  1  यह  होते हुए  राज  चाहे  बात है  ।  लेकिन  मुझको  इस  से  कम  महत्व

 की  यह  बात  भी  नहीं  लगती  कि  सामाजिक दूसरों  के  दोष  के  ही  कारण  चाहे

 कुछ  विरोधी  दलों  के  अपने  दूषित  और  राजनीतिक  विद्वेष  की  आग  और  उस

 कोण  के  परिणामस्वरूप  ही  लेकिन  की  नन्हीं  नन्हीं  जगह-जगह

 हमें  यह  देखना  पड़ता  है  कि  जगह  जगह
 फैलें  और  हम  उन  कोन  adi  तो  में

 हमें  ऐसी  कार्रवाईयां  करनी  पड़ती  हें  कि  समझता हूं  कि  हमारी  शासन  व्यवस्था  का

 जिन  से  लगता  है
 &

 कि  जिस  राज्य  का  बड़ा  री  कतेंबव्य  यह  होना  चाहिए  कि

 हमारा  लक्ष्य  सर्वहितकारी  राज्य  एक  ऐसा  पोर्टफोलिओ  क्रिया  करें  एक

 वहू  एक  पुलिस  राज्य  की  तरह  बनता  जा  ऐसा  विभाग  अलग  से  एक  tar

 रहा  है  ।  हमें  १४४  की  धारायें  लगानी  मन्त्री  नियुक्त  करें  कि  जिसका  काम  ही

 पड़ती  हैं  ।  हमें  मीटिंगों  जुलूसों  सामाजिक  और  राजनीतिक  ace

 स्थापित  करना  ।  उस  का  काम  शासन प्रतिबन्ध  लगाने  पड़ते  चाहे  वह  उनके

 ही  कारण  उनकी  अनुचित  कार्रवाइयों  का  कम  किसी  शासकीय  विभाग  से

 के  ही  कारण  पर  यह  मानना  पड़ेगा  उसका  सम्बन्ध  कम  किन्तु  जन-स़डकें

 fe
 जनता  कुछ  उस  अनुचित  कार्रवाई  की  स्थापित  करना  उस  का  काम  होना  चाहियें  ।

 ओर  नहीं  बहकती  तो  हमें  इन  को  नहीं  उस के  साथ  एक  छोटी dy  sat  wt

 लगाना  पड़ता  |  जनता ही  उन  को  रोक  एक  एडवाइजरी  कमेटी  भी  हम  रख  सकते

 न  एसे  जलसे  हो  सकते  जुलूस  हैं  कि
 जो

 gq  चीज़ों  पर  निगाह  रखें  कि
 निकलते  |  यहं  चीज़  थोड़ा  व्यापक  कहां  कहां  असन्तोष फ़ेल  रहा  है  ।

 रूप  धारण  करती जा  रही  है  और  यह  रुज  पावक  इन्हें  न  गनिये  छोट  करि  ।'

 एक  चिन्ता  की  बात  हैं  और  हम  को  इसे
 हम  को  नन्हीं  सी  आग  की  चिनगारी

 दूर  करने  के  प्रयत्न  करने  चाहिए  ।  को  भी  छोटा  नहीं  समझना  चाहिए  कि  वह



 ३३३१  १५  अप्रैल  १९५३  आबकारी  तथा  नमक  २३२२
 वित्त  विधेयक

 तथा  केन्द्रीय

 विधेयक

 क्या  करेगी  |  डेम  केयर  फार  दिन  और  दूसरे  तरीक़े से  क़र्ज़ा  देकर  कौर  सहायता

 at  राइफल्स  ।”  ag  ऐटिट्यूड  देकर  कौर  हिस्सा  देकर  स्टेट्स  को  मदद

 हमारा  नहीं  होना  चाहिये  कि  यह  atx  करता  हें  |

 कया  इन  से  क्या  हो  सकता  इन  की

 हम  क्या  परवाह  करते  इस  दृष्टिकोण  से
 यहां  अक्सर  प्रदान  उठते  अभी  जो

 एक  उठा  उसके  संबंध में  यह  बात  कहीं
 धीरे-धीरे  हम  अपनी  शक्ति  को  क्षीण  करते

 गयी कि  कोयले  का  परमिट  कोअपरेटिव
 जारहे  हूं  और  धीरे-धीरे  अविश्वास  और

 सोसाइटीज़  को  नहीं  मिलता  लेकिन  लोगों
 अश्रद्धा की  आग  फलती जा  रही  है  ।  हम

 को  अपने  व्यक्तिगत  कार्य  के  लिये  मिल
 को  तनिक  भी  असन्तोष  दिखाई  पड़  तो

 जाता  स  प्रदन के उत्तर में उत्तर  में  यह
 तत्काल  उधर  ध्यान  देना  चाहिये  और  उस

 चीज़  आयी  कि  यह  राज्यों  का  काम
 का  निराकरण  करना  चाहिये  ।  अभी  कुछ

 दिन  हुए  हम  ने  देखा  कि  श्री  जयप्रकाश
 वह  इस  काम  को  करते  जब  इस

 तरह  के  उत्तर  यहां  पर  आ  जाते  हें  तो
 नारायण  से  हमारे  प्रधान  मंत्री  की  बातें

 हुई  ।  दोनों  के  बयान  आए  ।  उन  बयानों  से
 राज्यों  को  इससे  और  अधिक  उत्साह

 मिलता  है  और  वह  समझते  &  कि  वह  जो
 जनता  को  यह  निर्णय  करने  का  मौक़ा

 चाहें  कर  सकते  हैं  ।  हम  केन्द्र  से  ही  तो
 मिला  कि  कौन  आदमी  सही  रास्ते  पर  है

 राज्यों को  यह  चीजें  देते  केन्द्र  से  बड़ी
 और  कौन  आदमी  गलत  रास्ते  पर  हैं  ।  लेकिन

 भारी  सहायता  राज्यों  को  दी  जाती  तो
 यदि  हम  बातें  ही  न  सुने  लोगों

 से  अप्रोच  न  कांटेक्ट  तोड़  तो
 केन्द्र का  यह  गतंव्य  होना  चाहिए  कि  वह

 कोई  एक  ऐसी  मशीनरी  स्थापित  करे  जो
 अपने  राज्य  के  प्रति  अविश्वास  बढ़ने  का

 अधिक  मौक़ा  होता  हे  ।  इसलिये  पहला

 अधीन  वाली  ताकि
 ५

 विभिन्‍न

 राज्यों  में  आपस  में  कोई  कोआरडिनेशन

 सुझाव  तो  में  यह  चाहता हूं

 सम्पक  थापित  करने  के  लिये  और
 हो  और  परस्पर  विचार  विमर्श  हो  सके

 ताकि  हम  यह  देख  सकें  कि  जो  सहायता
 नीतिक  और  सामाजिक  दुर्भावनाथ्रों  को

 हमने  राज्यों  को  दी  ह  और  जिस  लक्ष्य

 दूर  करने  के  लिये  ।  प्रत्येक  विरोधी  दल  के

 से  दी  वह  ठीक  २  उपयोग में  लायी
 लोगों  के  साथ  उनकी  बातों  को  शान्तिपूर्वक  सुन  जा  रही  हम  केन्द्र  से  कम्यूनिटी
 ने  के  लिये  एक  अशासकीय  विभाग  सा

 फाइव  इयर  प्लान  और  दूसरे
 या  शासन  से  कुछ  सम्बन्ध न  रखने  वाला  डेवलपमेंट  के  कार्यों  में  जो  पैसा  देते
 जन-सम्पर्क  के  लिये  एक  पृथक  विभाग  और

 तो  यह  तो  उचित  न  होगा  कि  हम  केवल

 पृथक  मंत्री  नियुक्त  करना  चाहिये  ।  चाहे
 उन

 को  पैसा
 दे  कर  सो  जायें  और  यह

 पृथक  मंत्री  हो  या  इन्हीं  में  से  कोई  एक

 मंत्री  इस  काम  को  देखे  ।  इस  तरीक़  पर
 समझ  कर  कि  स्टेट्स  के  काम  में  हस्तक्षेप

 करना  ठीक  नहीं  है  कुछ  न  हस्तक्षेप
 चलन  के  बिना  हम  अपना  काम  चलता

 करने  की  बात  स्वयं  में  भी  नहीं  कहता
 नज़र  नहीं  आता  |

 किन्तु  एक  आपसी  सहयोग  कौर  विचार

 दूसरी  बात  में  यह  निवेदन  करना  विम  की  बात  में  समझता  हूं  कि  बहुत

 चाहता  हूं  कि  हमारा  जो  केन्द्रीय  शासन  है  आवश्यक  कुछ  सिखाना  देने  की

 यह  अपने  इनकमर्टक्स  की  आमदनी  से  ate  शिकायतों  को  सुनने  के  बाद  उन  के
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 बारे  में  जांच  करने  की  बात  तो  केन्द्र  खाद्य  मंत्री  ने  बताया  कि  इस  वक्‍त  केन्द्र

 द्वारा  खाद्य  सहायता  दी  जा द्वारा  होनी  ही  चाहिये  ।

 उस  का  बहुत  बड़ा  भाग

 अभी  उस  दिन  यहां  पर  चुनार  कम्प
 उत्तर  प्रदेश  को  दिया  गया  हं  और

 के  बारे में  बहस  उस  सम्बन्ध में  मेरे

 पास  भी  शिकायत  आई  कौर  मेंने
 खेती  के  विकास  इत्यादि  के  लिए  gait

 ज़िलों  को  बहुत  काफ़ी  सहायता  दी  जा

 वह  यू०  पी०  गवर्नमेंट  को  भेज  दी

 यहां  पर  भी  उस  का  जिक्र  तो
 रही है  ।  यू०  पी०  के  ये  पूर्वी  जिले

 आज  स्केयरसिटी  डिसट्रिक्ट  के  नाभ  से

 आखिर  बाहर  से  जो  भगाये  हुए  लोग  इस
 प्रसिद्ध  हो  गये  हैं  और  यदि  में  आपके

 देश  में  आते  उनके  बसाने  का  काम
 सामने  उनका  चित्र  ्

 आपको

 तो
 केन्द्र  का  हूं  और

 जब
 केन्द्र

 उन
 लोगों  आइये '  होगा  कि  इस  जमाने  में  भीਂ  आज

 को  बसाने  काम  अपनें  हाथ  में  लेता  के  इस  यग  में  वहां  पर  बसने  वाले  चमार

 हैं  तो  वह
 उन

 को  मुख्तलिफ  स्टेट्स  में  और  दूसरी  जातियों  के  गरीब  लोग

 ही  तो  बसा वंगा ।  अब  अगर  स्टेट्स  में
 डंग  में  से  जो  अनाज  निकलता  चना

 इस  क़िस्म  की  बातें  हो  जायें  तो  उन  को
 गहूं  आदि  उसको धो  कर  और  पीस  कर

 एफेक्टिवली  रोकना  कर
 उसका  आटा  खाते  वहां  की  स्थिति

 हस्तक्षेप  करके  नाट  बाई
 यह  हैं  ।  ये  जिले  बड़  क्रान्तिकारी  जिले

 अपना  अधिपत्य  जमा  कर  किन्तु
 रहे हें  और  उन्होंने  ata  राजनैतिक

 जैसा  मेंने  कहा  उनके  साथ  सम्पर्क  स्थापित

 डायरेक्ट  अप्रोच  कौर  अपील  के

 क्रान्तियों  में  बहुत  बड़ा  भाग  लिया

 किन्तु  यह  खेद  की  वस्तु  हैं  कि  उनके

 द्वारा  कोई  ऐसी  मशीनरी  बनानी  चाहिए  विकास  कार्य  को  सदियों  से  उपेक्षित  किया
 जो  स्टेट्स  के  उन  कामों  के  ऊपर  दृष्टि

 रक्खे  |
 गया है  और  अज  विकास  योजना  के  लिए

 यह  साधारण  नियम  है  कि
 जो  भी  पैसा  आप  ad  करते  जो  कुछ

 सहायता  पाने  वाला  अपने  काम  की  रिपोर्ट

 सहायता  देने  वाले  के  पास  भेजताਂ
 आप

 दे  रहे  हूं  और  वहां  पर  कुछ

 किया  जा  रहा  वह  नाकाफ़ी  साबित
 और  इसमें  बड़े  और  छोटे  कोई  भेद

 होगा  अगर  उस  पर  कड़ी  निगाह न  रक्खी
 नहीं  हैं  और  फिर  आख़िर  केन्द्र का  स्थान

 जायगी  कि  आया  उसका  पुरा  सदुपयोग
 उस  एकांगी  शरीर  में  बड़ा  ही  है  और

 उन
 ज़िलों  के  विकास  के  लिए  हो  रहा

 इस  नाते  भी  उसका  हमारे  कामों  पर

 हू  कि  नहीं  हो  रहा  है  ।

 दृष्टि  रखना  सलाह  मशविरा  देना

 अनुचित  नहीं  है  ।  में  एक  निवेदन  और  चाहता

 हूं
 कि  हमारे  देश  में  खादी  डेवलपमेंट  के

 लिए  हेंडलूम  इंडस्ट्री  में  सेस  लगाने  का में  पूर्वी  यू०  पी०  के  ज़िलों  से  आता

 और  qe  वाक़या  ह्  कि  पी०  के  जो  बिल  आया  उसके  लिए  सरकार

 यह  पूर्वी  जिले  बहुत  पिछड़े  हुए  हैं  कौर  बधाई  की  पात्र है
 ।  फ़ाइव  इयर  प्लान

 पूर्वी  to  पी०  का  विकास  १८५७  से  के  सफे  १४३  पर  जो  छोटे  उद्योग  धंधों

 लेकर  आज  तक  किसी  अंश  में  नहीं  हो  की
 बाबत  जिक्र  उन  शब्दों  को  मैं  पढ़

 पाया  ।  आज  भी  वहां  अकाल  की  सी  कर  हाउस  का  समय  लेना  नहीं

 स्थिति  जारी  अभी  उस  दिन  माननीय  वह  सब  चीज  हाउस  के  सामने  मौजूद
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 उसमें  छोटे  उद्योग  थों  के  में  प्रविष्ट  हुआ  जा  जिसका  नतीजा

 के  हेतु  चिन्ता  प्रकट  की  गयी है  और  यह
 यह  हो  रही  हैं  कि  हमारे  देश  में  हाथ

 कह  गया  हूं  कि  छोट  sit  धंधों  की

 रक्षा  करना  हमारा  कत्तव्य  तो  में

 से  काम  करने  वालों  और  खतों  में  अनाज

 पैदा  करने  वाले  ह्रसऋ  कम  होते  जा  रहे
 आपसे  निवेदन  करूंगा  कि  वह  रक्षा  तब  आज  हमारी  हालत  यह  हो  गयी  है
 तक  नहीं  हो  सकती  जब  तक  हम  केवल  कि  हम  अमरिका  से  गेहूं  मंगा  कर  उनको

 सेस  के  ऊपर  ही  निसार  हमको
 फ़ीड  करते  हें  और  कर्ज़  लेते  हें  तो  उस

 उसके  लिए  और  अधिक  उद्योग  और  का  परिणाम  यही  होगा कर्जा
 प्रयत्नशील  ढोना  पड़ेगा  |  आज  बाटा  की

 पुत  बिकाये  i  हम  दिन  प्रतिदिन

 ने  चमड़े  के  जूते  बनाने के  अगरे
 पराधीन  होते  जाते  हें  और  इस  तरह  हम

 और कानपुर के  व्यापार  को  तबाह  कर
 यहां  के  लोगों  के  काम  करनें  वालों  के

 दिया फैक्टरी  लेबर  तो  हम  चिन्ता
 हाथ  पांव  में  बेड़ियां  बांध  देते  हैं  ।  पढ़ाई

 करते  हूं  लेकिन  अपने  हाथ से  और  अपनी
 का  ढंग  एसा  होना  चाहिए  कि  जिससे

 कतरनी  और  ud  से  जो  ६ ता  बनाए
 वह  जाकर  खुद  अपने  हाथों  से  काम  करें

 का  छोटा  मोटा  काम  करते  उनकी
 और  देश  के  उत्पादन  कोय  को

 रक्षा  की  तरफ़  हमारा  ध्यान  नहीं  न  कि  इस  प्रकार  की  शिक्षा  उन्हें दी
 उनकी  रक्षा  के  लिए  और  हेंडलूम  इंडस्ट्री  जाय  जिससे  वह  शिक्षा  प्राप्त  करके  सफेद
 के  गरीब  आदमियों  की  रक्षा

 के
 लिए

 हाथियों  की  तरह  से  नौकरी  के  लिए  उन

 आपकों  कोई  कोई  सीमा  निर्धारित
 की  दरख्वास्त  भाजपा  कि  उनको

 करनी  पड़गी  कि  इतनी  हद  तक  का
 मेंट  दिया  और  फिर  डीसी

 कपड़ा  वह  बना  सकें  और  इतनी  हद  तक
 सेंसिंग  तो  हमारी  है  बस  कागज़  का

 की  चीजें  ये  बना  इस  तरह  की
 नोट  छापते  चले  तो  इस  तरह  से

 कोई  योजना  बना  कर  जब  तक  उनकी
 तो  कोई  देश  तरक्की  नहीं  कर  सकता

 रक्षा  का  प्रयत्न  नहीं  तब

 तक  काम  नहीं  चल  सकता  |
 वास्तव  में  धन  वह  कागज़  के  नोट

 वास्तविक  धन  तो  श्रम  ही  और

 श्रम  दे  नहीं  श्रम  हम  फ़िकटीशियस
 घंटी तो  बज  गयी  मुझे  अभी

 बातें  तो  बहुत  कहनी  लेकिन  में  अब

 देते  एक  आध  कागज़  फाइल

 पलट वा  देते  लेकिन  उन  कागज़  की
 उनको  कहन  के  लिए  आग्रह  नहीं  करूंगा

 फ़ाइलों के  पलटने  से  न  तो  हमको  एक
 और  में  केवल  एक  चीज़  कह  कर

 जाऊंगा  ।  दिक्षा  के  सम्बन्ध  में  में  आप
 पत्ती  चाय  की  मिलती  और न  ही

 अनाज  का  एक  कण  मिलता  है  ।  इस
 से  कुछ  कहना  चाहता  हूं ।

 शिक्षा  की

 आज  हमारी यह  बन  गंदी  है  कि
 तरह के  कामों को  काम  समझ कर  और

 निरंतर  सुफ़ेदपोशों  की  जमात  को  बढ़ाते
 यह  तमाम  कालिजों  की  पढ़ाई  और

 रहना  और  अपनी  शिक्षा  ओर  सामाजिक
 अक्षर  इसी  तरफ  सारी  शिक्षा

 चलाई  जा  और  एक  मात्र  उद्देश्य
 स्ट्रक्चर  को  ऐसा  में

 यह  रहता  है  कि  किसी  प्रकार  वहां से  दाप  समझता  हूं
 ।

 जिस  ta  में  बाहर

 डिग्रियां  प्राप्त  करके  सरकारी  नौकरियों
 से  अनन  मंगाया  जाता  हो  और  ag  देश
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 जिसको  सदा  से  कृषि  प्रधान  देश  माना  आपका  ध्यान  देना  जरूरी  हे  ।  केन्द्र

 गया  वहां  यह  बात  चलती  तो  को  सहायता  देने के  देखना

 यह  हमारे  लिए  बड़ी  लज्जा
 की  बात  भी  जरूरी  हैं  कि  किसी  स्टेट  में  कोई

 है  ।  हमने  यह  चेष्टा  नहीं  की  कि  छोट े२  किसी  freq  की  इमरजेंसी  तो  नहीं  हो

 gam  धसको को  छोटे  आकार  पर  चला  गयी  वहां  की  सिचुएशन  को  मौका

 जसे  कुओं  को  पक्के  और  बेमौका देखने  के  लिए  और  उस पर

 खुदवाना  और  लगाना  आदि  ऐसे  कंट्रोल  रखने  के  लिए  प्रदेश की  सरकार

 काम  करने  की  ओर  हमारा  ध्यान  नहीं  से  मिल  जुल  कर  सहयोग  की  भावना

 गया  जिससे  हमारे  देश में  अनाज  की  शासक  अथवा  बड़े  के  रूप  में  किन्तु

 पैदावार  बढ़  उन  कार्यों  की  ओर  एक  सहयोगी  के  रूप  में  केन्द्र  को  अपना  ge

 हमारा  ध्यान  कम  गया हैं  और  यही  अदा  करना  चाहिए ।  बस  मेरा  इतना  ही

 कारण  है  कि  हमें  जितने  विकास  की  निवेदन है  ।

 आधा  उसको  पुरा  नहीं  कर  पाये
 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 है  ।  इन  दादों के  साथ  में  अधिक  समय

 न  लेता  हुआ  अपने  भाषण  को  समाप्त
 अनुसन्धान  उपमंत्री  Fo  डी०

 :
 में  उनके  पास  बैठा  हूं  केवल

 करता  हुं  और  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा
 उनके  साथ  प्रकट  करने  के

 कि
 लिये  |

 सर्वस्य  ी श्रणयान्यतम्‌ ८ च्

 कौटिल्य  का  जो  वाक्य  है  उसमें  यह
 श्री  एन०  बी०  चौधरी  ( a1za)

 यद्यपि  देश  में  अकाल  तथा  बेकारी  बढ़ती
 कहा  गया  हूं  कि  लोगों  की  सुननी

 चाहिए  और  किसी  क्रो  तिरस्कृत  और  जा  रही  हैं  किन्तु  फिर  भी  वित्त  मंत्री

 के  प्रस्ताव उनਂ  लोगों  पर  और  अधिक
 मानित  न  चाहिए  और  यह  एटीच्यूड

 कर  भार  बयान  के  जान  पड़ते  ह  जो
 कि  सकी  आई  डोन्ट  केयर  फ़ार  षड्  न

 रखकर  हमको  अपने  शासन  की  व्यवस्था
 बेचारे  गरीब  लोग  पहले  &  ही  संकट

 ग्रस्त
 उदाहरण के  लिये  सुपाड़ी  शुल्क ठीक  प्रकार  से  चलानी  चाहिए ।  चूंकि

 अभी  २  उप दिक्षा  मंत्री  यहां  आकर
 को  ही  ले  लीजिये  ।  यद्यपि  यह  साधारण

 बेठ  गये  इसलिए  जो  ख्याल  आगया
 सा  जान  पड़ता  हे  फिर  भी  इससे

 रुपये
 की  आय  सरकार  को  प्रतिवर्ष  होती है  उसको  चन्द  दादों  में  व्यक्त  किये

 देता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  इसका  ड  यह
 यद्यपि  सरकार  का  विचार है  कि  वह

 उत्पादक  को  सहायता  देने  की  दृष्टि  से नहीं  कि  जब  कभी  कोई  नया  मंत्री

 माननीय  सदस्य  प्रारम्भ  करें  ।
 भायात

 शुल्क  बढ़ा  रही  किन्तु  सरकार

 उपभोक्ता  द्वारा  दिये  जाने  वाले  अधिक

 श्री  अलग्राय  शास्त्री
 :  और  यह  बात  मूल्य  की  ओर  किंचित मात्र  भी  ध्यान

 मुझ  इसलिए  भी  बहुत  आवश्यक  प्रतीत
 ~

 नही ंदे  रही  हे
 ।

 अभी  हाल  में  कलकत्ता

 हुई  कि  इस  समय  हमारे उत्तर
 प्रदेश  में  सुपाड़ी  की  कीमत  ५०  रुपये

 अध्यापकों  की  हड़ताल  चल  रही है  और  से  लेकर  ६०  रुपये  प्रति
 मन  अचानक ही

 मेरा  आपसे  कहना  है  कि  उसकी  तरफ़  बढ़ा दी  गई  |  इसका  पता  केसे  चला  कि
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 दि  हग्स द का इस  पर  कर  लगने  जा  रहा  है  ?  इस  उत्पादकों  को  सहायता  करने  की

 अर्थ  यह  है  कि  faa  मंत्रालय  में  ही  दृष्टि  से  इसका  आयात  धीरे  धीरे  बन्द

 कुछ  गड़बड़ी  हे  ॥  कर  देने  का  प्रस्ताव  रखा  गया  था  किन्तु

 इससे  राज्य  की  आय  कम  होती है  t

 कृषि  मंत्रालय  के  अनुसार  सुपाड़ी
 यह  अभी  ठीक  नहीं  गया  इसका

 समिति  के  कार्य  सुपाड़ी  के  उच्चतम  तथा
 ay  यह  है  कि  उत्पादकों के

 न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  करना  एवं  नियंत्रित
 भोक्ता  अधिकाधिक  कर  वसूल

 क्रय  तथा  आयात  की  गई  मात्रा  पर  विचार

 किया  जाता  है  जो  अनुचित  है
 ।

 करना  बाहर से  सुपाड़ी  बहुत  सस्ते
 जूट  तथा  अन्य  ऐसी  वः्तुझ्यों  के

 मृत्य  में  आती हें
 ।  समिति  की  सिफारिश

 उचित  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  कर  दिये

 है  कि  जब  तक  आयात  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  जाने  चाहिये  किन्तु  इस  का  ध्यान

 बाहर  से  बहुत  सस्ते  भाव
 रहे  कि  उपभोक्ता  पर  इसका  भार

 पर  आती  @  यहां  भी  मूल्य  बहुत  कम
 चित  ढंग  से  न  बढ़ने  पायें  ।  आयात  किये

 हो  जायेंगे  और  उत्पादकों  पर  इसका  प्रभाव
 जाने  वाले  देशों  यहां  कें  मूल्य  में

 पड़ेगा  हम  जानते  हें  कि  इससे  ४  करोड़  लंका बहुत  अंतर  | ह्  यह

 रुपये  की  सरकार  को  आय  है  किन्तु  सीधी
 कुछ  अन्य  देशों  से  आयात  की  जाती

 गणना  के  अनुसार  यदि  अंग्रेजी  राज्य  की
 हैं  ।  पाकिस्तान  से  लगभग  waar

 कुछ  बस्तियों  से  9 fe  भाने  प्रति
 मन  के

 एक  करोड़  रु०  की  प्रतिवर्ष  आयात  की

 भाव  से  भी  लगाया  जो  छः
 जाती ह  ।  हमें  देखना  यह  है  कि  आयात

 पाई  प्रति मन  हें  तो  यह  राशि  लगभग  दस
 करने  वाले  तथा  अन्य  लोग  मिलकर

 करोड़  रुपये  होती  इस  हिसाब  से
 शिकार  स्थापित  न  कर  लें  कौर  उपभोक्ता

 दो  ही  बातें  हो  सकती  हें  कि  या
 तो

 का  शोषण  करें  ।  गांव  के  सिपाहियों  के

 भोग  की  मात्रा  जो  ५१  लाख  मन
 गरीब  लोग  छुहारे  की  गुठली  आदि  मिला

 वह  गलत  at  यहां  पेदा
 की

 जाने
 लेत ेहें  जिससे  कभी  छूत  बिमारियां

 वाली  मात्रा  जो  २५  लाख  मन  बताई  गई
 फलती

 है  वही  गलत  या  इसमें  कुछ  गोलमाल

 है  अथवा  कहीं  और  पर  कुछ  गड़बड़ी है  ।  रेणु  चक्रबर्ती  अ  अध्यक्ष-पद  पर

 आसीन  हुई  1]
 उत्पादकों  को  सहायता  करने  के  कई

 उपाय  हो  सकते  जेसा  कि
 समिति

 अब  में  पश्चिमी  बंगाल  से  आने  वाली ने  बताया  है  fe  एक  सामान्य  संचय

 प्रारम्भ कर  सकते  इसके  मूल्य  पर  जूट  कैप्टन  पर  झरा  गया  हूं  ।  एक

 कुछ  नियंत्रण लगा  दिया  जाय
 ।  उपयुक्त  सदस्य  ने  अभी  कल  ही  बताया  fe  उस

 समिति  द्वारा इस  पदार्थ का  मूल्य  १००  रु०  का  न्यूनतम  मूल्य  तय  कर  दिया  जाना

 प्रति मन  से  कहीं  कम  बताया  गया  है  चाहिये  |  इस  बार  इस  पर  किसान  सभा

 किन्तु  यह  बिकती  लगभग
 ४

 रु०
 सेर  तथा  जुट  उत्पादकों  द्वारा  बड़ी  उत्तेजना

 है  ।
 उच्चतम  एवं  न्यूनतम  मूल्य  फली  किन्तु  सरकार  इस  पर  कोई  ध्यान

 निर्धारित कर  दिये  जाने  चाहिये  ।  नहीं  दे  रद्दी हे  ।  जूट  तथा  चाय  उद्योग  बड़े



 रे  ४
 वित्त  विधेयक  तथा  केन्द्रीय  १५  अप्रैल  १९५३  आबकारी  तथा  नमक  ३३४२

 )  विधेयक

 बड़े  अंग्रेज़  व्यापारियों  के  हाथ  में  एक  बालक  पर  इस  प्रकार  २०००  रुपये  व्यय

 हमारी  सरकार  उनके  हाथों  का  खिलौना  है  ।  होते  हें  जो  कि  कई  स्थानों  पर  कालेजों  के

 उन्हीं  के  कथनानुसार  सरकार  ने  एकदम  प्राध्यापकों  को  भी  नहीं  मिल  पाते  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  अध्यापक  अधिक  वेतन निर्यात  शुल्क  १८०  रु०  से  घटाकर  ७५

 रु०  कर  दिया  ।  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  मांगते  हैं  तो  उन्हें  कारावास  तथा  दंड

 उद्योगपतियों  को  सहारा  देती  हैं  उत्पादकों  दिया  जाता  हे  ।  उन्हें  कई  स्थानों  पर  २५

 को  जब  तक  न्यूनतम  मूल्य  जूट  का  रुपये  भी  नहीं  मिल  पाते  और  वे  अकथनीय

 निश्चित  नहीं  कर  लोगों  को  कष्ट  उठाते  कुछ  धनी  बच्चों  पर

 बड़ी  हानि  उठानी  पड़ेगी  और  पंचवर्षीय
 ही  भारी  राशि  व्यय  की  जाती  परन्तु

 योजना  में  जहां  तक  जूट  का  सम्बन्ध  है  निधन  बालकों  को  प्राथमिक  दिक्षा  से

 qa  न  हो  सकेगी  ।  उत्पादकों  से  अधिक  भी  वंचित  रहना  पड़ता है  ।  विशव  भारती

 उत्पादन  करने  के  लिये  कहा  जाता  है  किन्तु  जैसी  संस्थाओं  को  अधिक  धन  मिलना

 दूसरो  ओर  उत्पादन  व्यय  से  भी
 चाहिये  परन्तु  उन्हें  जो  लाखों  रुपये  दिये

 कम
 मूत्य  किया  जा  रहा  उनको

 जाते हैं  वे  भी  तो  ठीक  प्रकार  व्यय  होने

 जीवित  रहने  भर  को  भी  मजदूरी  नहीं  मिल
 चाहिये  जिससे  की  रविन्द्र  नाय  ठाकुर  की

 पाती  ।  अब  चाय  के  सम्बन्ध  में  सुना  है  कि
 स्मृति  को  लाभ  पहुंचे  ।

 उपभोक्ता  पर  भी  कर  लगाया  जायगा
 ।

 श्री  एन०  एम०  लिंगम

 यदि  इतना  बड़ा  परिवर्तन  किया  जा  रहा
 कहा  जाता हे

 कि  सभा  में  एक  ही  बात

 किन्तु  इसके  विपरीत  प्रचार  यह  किया
 प्रायः  दोहराई  जाती  है  कि  सरकार

 जा  रहा  fe  इस  वर्ष  इतने  जनता  की  दशा  सुधारने  के  लिये  बहुत
 अधिक  नहीं  लगाये  गये  चाय  को  धीरे  कार्यवाही कर  रही  हू  ।  सरकार  और
 तो  छोटे  बड़े  सभी  लोग  पीते  faa  मंत्री  यदि  इस  एक  ही  पाठ  को

 अतः  चाप  पर  कर  लगाने  का  प्रभाव
 हृदयंगम  ०५  इस  लम्बे

 साधारण  पर  पड़ता  हैं  ।  आपकी  नीति  विवाद  का  प्रयोजन  बहुत  कुछ  सिद्ध  हो

 जनसाधारण  को  हानि  पहुंचा  कर  जायेगा  ।  वित्त  मंत्री  की  वित्तीय  प्रव्थापनाश्एं

 विदेशों  के  निहित  carat  चाहे  कितनी  ही  अच्छी  क्यों  न  उनसे

 को  प्रसन्न  करने  की  है  |
 हमारे  देश  में  स्वर्ग  की  स्थापना  नहीं  हो

 सकती  क्योंकि  हमारा  देश  अभी  बहुत  कम

 श्री  चन्दा  ने  जो  अब  सरकारी  बेच  पर
 विकसित  है  और  हमारी  जटिल  समस्याओं

 बैठते  है  कहा  at  कि  अध्यापकों  की
 समाधान  समुचित  करारोपण  से

 नहीं  सकता ॥ ददा  शोचनीय  हैं  ।  उन्हें  इतना  भी  वेतन  हमारे  यहां

 नहीं  जाता  जितना  सरकारी  कार्यालयों
 व्यापार  विधि  के  साथ

 साथ  अकिंचनता  तथा  दरिद्रता  भी  aga के  निम्नतम  कर्मचारी  को  मिलता  है  ।

 इस  प्रकार  हम  करों  से  प्राप्त  धन  को  हैं
 ।  इतने अल्प  विकसित देश  में  सरकार

 द्वारा  अपनाए  गये  उपाय  अधिक  प्रभावी केवल  धनियाँ  के  बालकों  पर  व्यय  कर

 रह ेहें
 ।  चंदा  जी  ने  कहा  था  कि  दो  लौरेन्स

 नहीं हो  सकते  ।

 विद्यालयों  पर  साढ़े  चौदह  लाख  रूपये  व्यय  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  कि  हमारे  देश  में

 किये  जाते  ह  जहां  कि  केवल  ६९९  बालक  हैं  ।  इस  पीढ़ी  को  तो  कठोर  श्रम  का  अभिशाप
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 मिला  ही  हुआ  है  ।  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  राज्यों  तथा  जिलों  के  संबंध  में
 ~

 पश्चात  हमें  अपर  त्याग  तथा  प्रयास  करने  बहुत  अधिक  केन्द्रीकरण  हू  ।  यह  अत्यन्त

 तभी  हम  अपने  लोगों  के  जीवन  स्तर  को  आवश्यक  है  कि  जिला  स्तर  के  लोगों

 को  शक्ति  प्राप्त  होनी  चाहिये  ।  योजना ऊंचा  उठा  सकते  हैं  ।

 आयोग  द्वारा  जिला  स्तर  पर  जो  शासन

 परन्तु  हमारे  यहां  साधनों  कमो
 तंत्र  बनाया  जा  रहा  वह  प्रयोजन  को

 एक

 सहस्र at  की  दासता  कष्टों  को
 सिद्ध  नहीं  करता  i  मेरा  विचार  तो  यह

 है  कि  जिला  स्तर  के  प्रशासन  में  वैधानिक
 झेला  हैं  और  न्यूतम  निर्वाह  करना

 रूप  से  गेर  सरकारी  लोगों  को  भी  सम्मिलित
 सीखा  हैं  ।  अतः  उपयुक्त  पथप्रदर्शन  तथा

 किया  जाना  चाहिए  ।  सरकारी  नौकरों के
 प्रेरणा  पाकर  से  पंचवर्षीय  योजना  के

 दृष्टिकोण  तथा  उनके  व्यवहारों  में  अमूल्य
 उद्देश्यों  को  पूरा  करने  में  भागीरथ  प्रयत्न

 परिवहन  करने  के  लिए  सरकार  के  ढांचे

 कर  सकते  हैं  ।
 को  एकदम  बदल  देने  की  आवश्यकता

 क्या  पंचवर्षीय  योजना  अपनी  योजना  हैं  ।  इस  प्रशासकीय  ढांचे  के  कायाकल्प

 तथा  अल्पतम  समय  में  जनता  के  जीवन
 के  प्रदान  पर  सरकार  को  बहुत  शीघ्र  विचार

 स्तर को  ऊंचा  उठाने के  प्रयोजन  को  पूरा  करना  चाहिये  ।  अर्थाभाव  &  बहाने  से

 इस  को  टाला  नहीं  जा  सकता  |
 करती  और  चाहे  कोई  कुछ  भी  कहे

 पर  में  तो  समझता  हूं  कि  सरकारी  जब  तक  कि  सरकारी  नौकरों  का

 वासियों  प्रगति  मंद  है  ।  वर्तमान  वर्तमान  दृष्टिकोण  बदलता  नहीं  तब  तक

 परिस्थितियों  और  ढांचों  को  दोष  नहीं  सरकार  को  इस  संबंध  में  जनसहयोग

 दिया  जा  सकता  क्योंकि  मेरा  विश्वास
 प्राप्त  होना  बहुत  मुशकिल  है  ।  जब  तक

 है  कि  इनके  होते  हुए  भी  विकास  सम्बन्धी  लोगो ंके  जीवन से  किसा  भा  प्रकार

 तथा  लोक  हितकारी  कार्यों  की  गति  को  सरकारी  कार्यवाहियों  का  महत्वपूर्ण  संबन्ध

 बढ़ाया  जा  सकता  है  ।  सरकार  लोगों  में
 नहीं  होता  तब  तक  वे  उस  में  कोई  भी

 इस  योजना  के  प्रति  अधिक  उत्साह  उत्पन्न  रुचि  नहीं  दिखायेंगे  ।  इसके  अतिरिक्त

 नहीं  कर  सकी  और  यह  बात  निश्चित  उक्त योजना  में  जिला  बोर्डों  और  सहकारी

 है  कि  जनता
 की

 रुचि  तथा  उत्साह
 की  संस्थाओं  के  जैसी  स्थानीय  संस्थाओं  के

 मात्रा  पर  ही  बहुत  हृद  तक
 इस  योजना  कार्य  पर  बहुत  अधिक  विश्वास  किया

 की  सफलता  निसार  है  ।  जा  रहा  हैं  ।  यह  star  प्रतीत

 अब  में  पंचवर्षीय  योजना  की  अभियुक्त
 होता  क्योंकि

 उन  स्थानीय  संस्थाओं  का

 कार्य  संचालन  अत्यन्त  असंतोषजनक  हूं
 के  एक  पहलुओं  के  विषय  में  कुछ

 कहूंगा  ।  इस  योजना  में  विस्तार
 वंक  देश

 और  उनके  प्रति  लोगों  की  श्रद्धा  भी

 ~
 परिवर्तनों  तथा  नहीं  है  ।  अतः  योजना  आयोग  को  इन

 के  प्रशासकीय  ढांचे  में
 स्थानीय  संस्थाओं  को  और  अधिक  क्रियाशील

 जन-सहयोग के  विषय  में  कहा  गया  हू
 |

 बनाने  का  प्रयत्न  करना  चाहिए  ।

 पर  में  समझता  हूं  कि  ये  प्रस्ताव
 विषय

 के  उद्देश्य  तक  ज़रा  भी  नहीं  पहुंचते  हैं  अन्त  म  में  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  एक

 क्योंकि  केन्द्र  तथा  राज्य  दोनों  में  ही  के  संबंध  के  बारे में  कुछ  कहुंगा ।  वहां
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 घर  शक  सुन्दर  पहाड़ी  स्थान  ह  जहां  पर
 जाने  कि  इस  देश  के  आधिक  वितरण

 में  न्याय होता  हैं  आपके  पास  वितरण
 दो  या  तीन  बड़ी  बड़ी जल  विद्युत  योजनाएं

 कार्यान्वित  की  जा  रही  हें  लेकिन  भूमि  क्षरण  का भी  एक  निश्चित  कार्यक्रम होना  चाहिए  ।

 शौर  वन  को  काटने  की  समस्याओं  श्री  पयिप्र काद  नारायण  ने  इसी  प्रकार का

 के  फलस्वरूप  इन  योजनाओं  के  विद्युत  एक  कार्यक्रम  श्री  जवाहरलाल  नहरू ७५०  को

 उत्पादन  पर  लगभग  ७०  प्रतिशत  कटौती  भेजा  था  ।  यद्यपि  उस  में  कोई  भी

 लगानी  पड़ी  हैं  ।  इससे  उस  स्थान  को  चन  की  बात  या  कमी  नहीं  थी  फिर
 भी

 तथा  दक्षिणा  भारत  की  आधिक  व्यवस्था  कांग्रेसी  नेताओं  ने  उसे  स्वीकार  नहीं  किया
 ।

 को  बहुत  हानि  पहुंच  रही  है  ।  सरकार  उसके  विषय  में  कहा  यह  गया  fe
 इस

 को  उक्त  दोनों  समस्याओं  को  हल  करने  की  अपेक्षा  कांग्रेसी  कार्यक्रम  कहीं  अधिक

 के  लिए  शीघ्र  प्रयत्न  करने  चाहिये  नहीं
 ~

 उम्र  सुधारवादी  ,  पर  में  यह  पूछता

 तो  उक्त  योजनाओं  में  लगा  हुआ  करोड़ों  हूं  कि  यदि  यह  सच
 है  वह  कांग्रेसी

 कार्यक्रम  कार्यान्वित  क्यों  नहीं  किया  जो रुपया  डूब  जायेगा  |
 राज्य  सरकार

 स्थिति

 को  संभालने  में  असमथ  हैं  ।  वित्त  मंत्री  को  रहा है  ?
 उसके  माग  में  बाधा  क्या

 @
 ?

 इस  प्रयोजन  क  हेतु  विशेष  अथ  सहायता

 भय वा  watt  देना  चाहिये  अन्य  पिछले  अवसर  पर  मैंने  बैंकों  तथा  बीमा  के

 चीजों  के  अतिरिक्त  वहां  की  आधिक  ददा
 राष्ट्रीयकरण  के  लिए  कहा  पर  वित्त

 सुधारने  और  पैंट  यातायात  के  विकास  मंत्री  ने  उस  को  मानन  में  असमथंता  प्रकट

 की  दिशा  में  कुछ  कार्य  हो  सके
 |  की  थी  वर्तमान  भारतीय  अर्थ  व्यवस्था  को

 श्री  दामोदर  मेनन  ):
 देखते  हुए  ।  वे  इन  के  राष्ट्रीयकरण  के  पक्ष

 में  नहीं थे  । कांग्रेसी  सदस्य  श्री  अलग  राय  शास्त्री  ने

 एक  जन-सहयोग  मंत्रालय  बनाने  का  सुझाव  लेकिन  आज  में  उनके  सामने  राज्य

 रखा  पर  मेरा  विचार है  कि  ऐसा  करने  व्यापार  के  प्रगतिशील  विकास  के  हेतु  एक

 से  इस  देश  के  राजनैतिक  तथा  आर्थिक
 दूसरा  प्रस्ताव  रख  रहा  हूं  ।  यद्यपि

 वातावरण  में  कोई  आइचयंजनक  कार  के  विरुद्ध  नहीं  फिर  भी  वह  इस

 वतन  नहीं  हो  सकता  ।  जन-सहयोग  तो  दिदा  में  आगे  बढ़ने  में  झिझक  रही  zt
 तभी  प्राप्त  हो  सकता  हे  जब  कि  सरकार  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  की  अनुदानों

 ऐसे  कार्यक्रम  अपनाए  जिन  से  जनता  में  के  fou  भांग  के  ऊपर  होने  वाले  वादविवाद

 उत्साह  उत्पन्न  होता  हो  ।  पर  में
 श्री  Yo

 टी०  कृष्णमाचारी  ने  जूट  के

 सरकार  ऐसे  कार्यक्रमों  को  स्वीकार  करने
 ~

 निर्यात  व्यापार  के  राष्ट्रीयकरण के  सम्बन्ध  में

 में  बहाने  बाजी  करती  ऐसी  ही  बात  कही  थी  ।  वे  उसके  राष्ट्रीयकरण

 जन॑-सहयोग  की  समस्या  को  मनोवैज्ञानिक
 के  विरुद्ध नहीं  थे  पर  वैसा करने  उन्हें

 दृष्टिकोण  से  देखना  चाहिए  ।
 हिम्मत  नहीं  पड़  रही  थी--हानि  के  भय  से  ।

 पंचवर्षीय  योजना  में  उत्पादन  के  वायद  हमारे  वित्त  मंत्री  योग्य  कर्मचारियों

 की  कमी  का  बहाने  बताएं  ।  १९४८  म
 ~

 संबंध  में  बहुत  सी  बातें  कहीं  गई

 लेकिन  खेद  हैं  कि  उस  में  वितरण की  कोई  सरकार  एक  एसी  संस्था  बनाने  का  विचार

 कर  रही  थी  जिस  में  व्यापार  संबंधी  तरीकों चर्चा  नहीं  की  गई हैं  ।  जन-सहयोग  तभी

 प्राप्त  हो  सकता  है  जब  कि  लोग  यह  अर  प्रबन्ध  कार्य  में  प्रशिक्षित  लोग  हों  ॥
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 क्या  में  जान
 सकता  हूं  कि  उसका  क्या  विनिमय  कर  सकेंगे  जिनसे  हमें  TTT

 हुआ  ?
 विकास  कार्यक्रमो ंके  लिए  आवश्यक

 frat  प्राप्त  हो  सकती शिष्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 टो
 ०  :  वह  बात  तब  की  है  जब  म।लाबार  तथा  आस  पास  अन्य

 आप  हम  लोगों  के  साथ  थे  ।  प्रदेशों  से  fad,  नारियल  की

 जठा  के  उत्पाद  ate  निर्यात  होते
 श्री  दामोदर  मनन  :  में  यह  जानना

 @  किन्तु  खेद  है  कि  इन  फसलों  पर  न

 चाहता  हूं  कि  उस  कार्य  में  प्रगति
 तो  केन्द्रीय  सरकार  और  न  राज्य  सरकार

 हुई  ह  ?  गत  पांच  वर्षों  में  आपने
 कपा  ही  उचित  ध्यान  देती  है  ।  फलस्वरूप

 उस  के  लिए  कुछ
 भी  किया  ह  ?  ऐसा  प्रतीत

 न  की
 दशा  बड़ी  खराब  हूं  कौर  इन  के

 होता  कि  सरकार  इसको  अधिक  महत्व  उत्पादकों  को  उचित  लाभ  नहीं  प्राप्त  हो
 नहीं  देती  थी  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  यदि

 सरकार  वास्तव  में  इस  कार्य  को  करना
 पाता  ।  क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  यह

 संभव  नहीं  @  कि  वह  इन  वस्तुओं  में  राज्य
 चाहती  ह  तो  अच्छा  हो  कि  वह  बेकार

 व्यापार  करे  जिस  से  उत्पादकों  को  भी
 ७  हुए  पढ़े  लिखे  नवयुवकों  को  ऐसा  उचित  लाभ  प्राप्त  हो  सकेंगे  क्योंकि  तब
 क्षण  दे  कर  तैयार  करले  |  इस  प्रकार

 बीच  के  दलाल  लोग  समाप्त  हो  जायेंगे  |

 आपको  अपने  इस  प्रयोजन  के  लिए  बहुत
 में  वित्तमंत्री  से  फिर  कहूंगा  कि  वह

 से  प्रशिक्षित  व्यक्ति  प्राप्त  हो  सकते  हें  ।
 निर्यात  व्यापार का  राष्ट्रीयकरण  करें  |

 योजना  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  अनुसार

 भारत  का  निर्यात  व्यापार  बहुत  कम  हो  मालाबार  में  जंगलों  पर  गर

 गया  आवश्यकता  इस  बात  को  कारी  व्यक्तियों  का  स्वामित्व  है  वे  जंगल

 कि  उसको  जाय  ।  पंचवर्षीय
 मूल्यवान  हैं  तौर  मनमाने

 योजना  की  आपूर्ति  के  लिए  भी  उसको  शोषण  से  वे  नष्ट हो  जाते  हें  यह

 बढ़ाना  आवश्यक  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  एक  भारी  राष्ट्रीय  क्षति  होगी  जसा  कि

 हँ  कि  सरकार  भी  ऐसा  ही  सोच  रही  है  निलम्बूर  के  एक  जंगल  में  हो  रहा  हैं  ।

 क्योंकि  कल  ही  वित्त  मंत्री ने  एक  उस  में  इतनी  अधिक  इमारती  लकड़ी  है

 यक  प्रस्तुत  किया  था  मुख्य  कि  वहां  पर  बड़ी  आसानी  से  एक  अखबारी

 उद्देश्य  निर्वात  व्यापार  को  बढ़ावा  देना  कागज  का  कारखाना  खोला  सकता

 था  ।  यदि  हमारी  यही  नीति है  और  हम  पर  ११२  भागीदारों  के  बीच  में  बंट

 निर्यात  व्यापार  का  विकास  चाहते ह  और  कर  कौर  उत  के  द्वारा  मनमाने  शोषण से

 शल्य  उत  पर  काफी  नियंत्रण  रखना  वह  जंगल  बिलकूल  बेकार
 सा  हो

 चाहता  है  तो  सुती  इस  जंगल  को  व्यक्तिगत  हाथों  में

 काफी  तथा  अन्य  वस्तुओं के  निर्यात  व्यापार  छोड़ने  से  भारी  राष्ट्रीय  क्षति  होगी  ।

 का  राष्ट्रीयकरण  करके  इस  का  को  शुरू  अतः  में  सरकार  से  प्रार्थना  करूंगा  कि

 कराना  चाहिए  |  इसका  फल  यह  होगा  वह  इस  मामले  में  अपना  कदम  उठाए  और

 कि  हम  अपने  निर्यातों  योजना  बना  उस  जंगल  का  तुरंत  राष्ट्रीयकरण  करके  उप

 तथा  अन्य  विदेशों  कें  वस्तु  को  अपने  नियंत्रण के  अधीन  करले  ॥
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 सी०  डो०  पाण्डे  नैनीताल  उन्होंनें  यह  निष्कर्ष  किसਂ  प्रकार  निकाला

 व  जिला  अलमोड़ा--दक्षिण-पश्चिम  व  जिला
 है

 ।
 उन्हें  यह  नहीं  सोचना  चाहिए

 :  वित्त  मंत्रो
 दो

 प्रकार
 के

 कि  वह  कितना  कर  लगाते  हैं
 ?  देश  में

 अभिकरण  हैं विचार  उत्पन्न  करने  में  सफल  रहे  एक  तो  et  smd  ate  तीन

 यह  कि  इत  ay  का  आय-व्यस्क कोई  और  (१)  स्थानीय  संस्थाएं  जैसे  नगरपालिकाएं

 कर  के  न  लगाए  जाने  के  करण  एक  तथा  ज़िला  बोर्ड  (२)  राज्य  तथा  (३)

 ear  आय-व्यस्क है  जिसका  स्व।गत  केन्द्रीय  सरकार  ।  केन्द्रीय  सरकार  प्रति

 करेंगे  ।  और  दूसरा  जिसको  कि
 मनुष्य  से  १२  राज्य  सरकार

 में  गलत  समझता ह  यह  हं  कि  इस  देश  से  १४  रुपया  mic  जिला  बोर्ड  भी

 अब  तनिक में  कर  बहुत  कम  है  और  यहां  पर  दौर  १३  से  १४  रुपया  लेता

 लगाए जा  सकते  हैं  ।  कौर  कर  लगाने  की  देखिए  कि  एक  थोड़ी  वेतन  वृत्ति

 बात  श्री  गाडगिल  ने  भी  कही  थी  ।  यह  वाले  जिसे  २५१  रुपया  मिलते  हों  उस

 बड़े  दुःख की  बात  लोग  पहले  से  ही  पर  ४०  रुपया  कर  का  हो  जाता  है  |

 करों  के  भार से  पिसे  जा  रहे  हें  ।  उन  ४०  रुपया  कर  बहुत  सुरी  बात  ह ू|

 पर  अधिक  करारोपण  अत्यन्त  अन्याय  क्या  आप  सोच  सकते  हें  कि  एक  परिवार

 पूर्ण  काय  होगा  ।  वित्त  मंत्री  को  at  यह  जिसकी  आप  १०००  रुपया  प्रति  मास हों

 चाहिए  कि  वे  आवश्यक  मदों  में  कर
 वह  १६०  रुपया  प्रति  माप  कर  में  दे

 की  छूट  दे  कर  लोगों  के  आधिक  कष्ट  को
 सकता है

 ?

 टूर  जेसा  कि  freq  में  गया

 हू  ।  इस  ta  में  वित्त  मंत्री  ने  केवल
 प्रशासन  भी  महंगा  जा

 रहा  है  ।  कर  उत्पादन  शुल्क
 को

 कर  की  मुक्ति  की  सीमा  को  ३६००  रूपए

 से  बढ़ा  कर  Roo  रुपए  तक  कर  दिया
 एकत्रित  करने  में  ८५५  लाख  रु  पया  दो

 वर्ष  पुर्व  हुआ  किन्तु  पिछले  वर्ष  ८५५

 पर  यह  कार्य  भी  किसी  दया  भाव

 से  नहीं  बल्कि  अपनी  प्रद्यातकीय  कठिनाइयों
 लाख  अपेक्षा  २३  करोड़  हो

 गया  एक  वर्ष  में  १५  करोड़  रुपया
 के  कारण  किया  गया  हैं  |  अच्छा  तो  यह

 होता  यह
 सीमा  बढ़ा  कर  VYZoo

 बढ़  गया  ।  पहले  वर्ष  की  अपेक्षा  पिछले

 वर्ष  १५  करोड़  रुपया  अधिक  ar  aa
 रुपए तक  कर  दी  जाती  जिस से  ४००  रुपए

 पति  माह  आय  वाले  लोगों  को  भी  लाभ
 कर  दिया  कौर  धन  भी  कम  एकत्रित  किया

 गया ।

 हो  सकता है  ।  ४००  रुपए  प्रति  माह  की
 उत्पादन

 आय  वाला  व्यक्ति  १५०  रुपए प्रति वर्ष  कर
 श्री  ato  डॉ०  देशमुख

 शुल्क  इकठ्ठा  करने  का  काम  हम  ने
 के  रूप  में  देने  में  असमर्थ  होता है  क्योंकि

 राज्य  सरकारों  को  सौंप  दिया  ह  ।

 उसकी
 जिम्मेदारियां  बहुत  अधिक  होती

 श्री  ato  eto  पांडे  :  किन्तु  va

 शुल्क  को  इकट्ठा  करने  पर  aa  तो

 उन्होंने  कहा  है  कि  आयात  तथा  निर्यात  किया है  ।  मेरा  कहने  का  तात्पर्य  तो

 शुल्क  जो  विलास  सामग्री  पर  लिया  जाता  यह  है  कि  आपनें  इस  मामले  में  कोई

 हू  उस  i
 >

 अतिरिक्त  प्रति  बचत  नहीं  की  ।  प्रशासन  पर  होने  वाले
 ~

 मनुष्य  को  दो  रुपया  कर  स्वरूप  कौर  देना  खर्च  में  कमी  करने  का
 कोई

 प्रयत्न

 होता है  |  में  यह  नहीं  समझ  सका  कि  नहीं  किया  गया  है  |
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 उदाहरण  के  few  q  मंत्रीमंडल  को  रुपये  का  कुल  लाभ  होता है  |  इस

 ही  लेता हूं  ।  यह  कहां  तक  ठीक  हैं  कि  बैंक को  लाभ  आज  इसलिए  हो  रहा

 देवा  में  ४०  मंत्री  हों  ।  आखिर  हमारे  @  कि  सरकार  का  काफ़ी  रुपया  यहाँ

 यहाँ  राज्य  सरकारें भी  तो  हे ंवे  भी  जमा  रहता  हँ  इससे  इसकी  साख  बनी

 तो  gat  देशों  में  केन्द्रीय  सरकार  का  रहती ह  ।  शर  यही  कारण  है  कि  इसे

 ह
 कर  रही ंहूं

 ।  यदि
 शिक्षा  मंत्रालय  इतना  लाभ  होता z  |  किन्तु  दूसरी

 mit  यदि  रिज़क  बैंक  के  gra
 तथा  स्वास्थ्य  मंत्रालय  को  बिल्कुल  ही

 समाप्त  कर  दिया  जाता हे  तो  देश  एक  अपना  अभिकरण  बना  लें  तो

 मेरी  समझ
 आपको  लगभग  १  करोड़  प्रति  वर्ष

 को  कोई  हानि  नहीं  होगी  ।

 में  नहीं आता  कि  योजना  उत्पादन  की  आय  हो  सकती  है  |  अतएव  सरकार

 को  बड़े  ध्यानपूर्वक  प्रशासन  में  बचत मंत्रालय  की  ही  कौन  आवश्यकता

 हद  ।  योजना  आ्रायोग  काफी  जो  करने  की  बात  को  सोचना  चाहिए  |

 योजना  बनाता  जिसमें ह  श्र
 सामान  :  में  इस

 तीन  या  गरिमामय  व्यक्ति  हैं  ।
 विधेयक  का  समर्थन  करता  a

 साधारण  रूप  से  तो  यह  होता  कि
 श  क्या  इस

 आयव्ययक  को  तेयार  करते  wag  वित्त
 योजना  आयोग  योजनाएं  तयार  करता

 है  और  उत्पादन  मंत्री  उन्हें  कार्यान्वित
 मंत्री  ने  कभी  यह  भी  सोचा  था  कि

 कोमतों  में  आम  कमी  भी  होगी  ?  किस
 करता  हूँ  ।  श्रम  मंत्रालय  को  किसी

 दूसरे  मंत्रालय  में  विलय  किया  जा
 प्रकार  यह  गिरे  हुए  मूल्य  हमारे  राजस्व

 पर  प्रभाव  डालेंगे  ?  पंचवर्षीय  योजना

 सकता है  इस  मंत्रालय  में  कोई
 पर  इसका  क्या  प्रभाव  होगा  ।  त्रावणकोर

 Ase  काम  नहीं  हे  ।  मेंरा  कहने  का  कोचीन  में  प्रारभ  चार  अभि कर रा
 तय  तो  यह  है  कि  खर्चा  कम  करने

 थे  जिसके  पास  मो नाज़ इट  तथा  इल्मे नाइट
 के  लिए  पूरा  पुरा  प्रवृत्त  होना  चाहिए  ॥

 लाख
 का  काम  करने  के  लिए  अनुज्ञप्ति पत्र  थे  ॥

 एक  मंत्रालय  लगभग  १०
 किन्तु  एकीकरण  होने  से  पूर्व॑त्रावनकोर

 रुपया  खच  होता  है  |  यदि  एक

 तो
 सरकार  तीन  अभिकरणों  से  यह

 मंत्रालय  भी  आपने  बंद  कर  दिया

 अनुज्ञप्ति  पत्र  ले  लिये  ।  चौथे  अभिकरण
 १०  लाख  रुपया  बचत  at  जाती

 मंत्रियों  की
 के  अनुज्ञप्ति  पत्र  की  भी  अवधि  समाप्त

 हमारे देश  में
 ४०

 हो  गई  ।  अब  यह  उद्योग मूल  रूप  से
 कोई  आवश्यकता  नहीं

 है
 |  केन्द्रीय

 त्रावणकोर  कोचीन  सरकार  के  हाथ  में

 सरकार का  कार्य  at  बहुत  से
 मामले  में

 ह  |  सरकार  इनका  मूल्य  तथा

 पुनरावृति  करने  का  होता  ।

 तथा  श्रम  का  कार्य  तो  राज्य
 निर्यात  के  लिए  परिभाषा  आदि  निश्चित

 करती है  ।  किन्तु  अब  केन्द्रीय  सरकार  की
 सरकारें  देख  सकती  हें  |

 निगाह  उस  पर  लग  गई  शर  इस

 कुछ  चीज़ें  ऐसी  हें  जिनका
 उद्योग  को  हथियाना  चाहती  हैं  |

 कररा  होना  बहुत  आवश्यक  ्
 ्र  {

 उदाहरण  के  लिए  इम्पीरियल  बेक  को  मेरा
 तो  यह  कहना  है  कि  केन्द्रीय

 ही  लीजिए  इस  से  प्रति  वर्ष  १३०  लाख  सरकार  को  ऐसा  नहीं  करना  चाहिए  ॥
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 gu  नहीं  चाहते  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  समय  पर  सहायता  ली  जा  सकती  है

 उद्योग  को  अपनाये  ।  हम  इस  उद्योग  दूसरे  अरु  शाक्ति
 आयोग  के  अध्यक्ष  डा०

 विकास  करना  चाहते  हैं  ।  जो  कुछ  भाभा  इसकी  देखभाल  के  aga  ही

 आवश्यक है  शरीर  वह  मालवी भी  नहीं खनिज  वे  हम  से  लेना  चाहते  हैं  वे  हम

 उन्हें दे  सकते  हैं  ।  यह  कहां  गया  जा  सकते  |  बम्बई  को  सम्बन्ध

 सुविधा  उतनी  नहीं  है  जितनी  कि  हमें । है  कि  त्रावणकोर  कोचीन  सरकार  इस

 उद्योग  का  प्रबन्ध  उचित  रूप  से  नहीं  यह  अणुशक्ति  आयोग  प्रयोगशाला  तो

 कर  रही  है  ।  qa  से  रसायन  शास्त्र  सम्बन्धी

 आपका  ध्यान  मंत्रालय  प्रतिवेदन
 प्रयोगशाला  है  ।  फिर  रेयर  अथ  फैक्ट्रीਂ

 के  पास  भी  तो  अपनी  प्रयोगशाला  ह
 के  पृष्ठ  २१  पर  उल्लिखित  यूरेनियम

 थोरियम  सयंत्र  की  att  दिलाता  हूं  ।
 जहां  इसे  बनाया  जा  सकता  ह  ।

 में  तो

 यह  चाहता  हूं  कि  ag  सयंत्र  आलसी  में

 में  सयंत्र  ह  जिसमें
 लगें  |

 खली  बनती  है  इत  में  थोरियम

 तथा  थोड़ी  मात्रा  में  रेनियम  होता है
 |  att  शिवपुरी  carat

 :

 आगामी  १५  महीने  में  यह  सयंत्र  काम  Ha इस  सदन के  सामने  कर्नाटक  की

 करने  wat  !  सिचुएशन  के  बारे  में  राष्ट्रपति  के  भाषण

 आलसी  मेरे  राज्य  का  एक  नगर  पर  हुई  बहस  के  दौरान  में  अपना  विचार

 रक्खा  था  और  आज  दुबारा  फिर  में  अपने
 किन्तु  अब  यह  कहा  जा  रहा  है  यह

 सयंत्र  बम्बई  में  लगाया  जायगा  ।  यदि
 भाषण  में  उसी  कर्नाटक  सिचुएशन

 आपको  बतलाना चाहता  हूं  ।  उस  वक्‍त
 चाहे  तो  यह  aaa  यहीं  रह  सकता  है  |

 किन्तु  उनका  कहना  है  कि  वहां  एक  तो
 मेंने  आपको  बतलाया  था  far  किस  प्रकार

 रामुलू  के  त्याग  से  आंध्र  का  अलग
 सल्फ्यूरिक  नही ंहूं  तथा  दूसरे

 बिजली  की  कमी  हैँ  ।  जेसा  fe  मेंने
 प्राप्त  बनना  संभव  हुआ  और  आन्  FT

 बताया  कि  गेयर  अथ  फैक्टरी  केਂ
 सवाल  हल  हो  जाने  के  बाद  कर्नाटक  में

 निकट  सल्फ्यूरिक  एसिड  का  एक
 भी  वैसी  ही  सिचुएशन  पैदा  हो  गई  है

 कारखाना  जिसमें  १३५  टन  एसिडਂ
 और  यह  बिल्कुल  स्वाभाविक है  ।  आज

 कर्नाटक  में  परिस्थिति  यह  हो  गई  है  कि
 प्रति  दिन  बनती  wt  समस्त

 भारत  में  सब  से  बड़ा  कारखाना  होगा  |  हर  घर  का  बच्चा और  औरत सब  इस

 कर्नाटक  प्रान्त  की  मांग  कर  रहे  हें  और
 किन्तु  दो  ata  परियोजनाओं  के  बनने

 के  उपरान्त  जो  वर्ष  बन  कर
 आज  कर्नाटक  में  भी  शंकर गौडा  हुबली  नाम

 के  ताल्लुका  कांग्रेस  के  सदर  कर्नाटक
 तैयार  हो  जायगी  ;  बिजली  समस्या

 प्रान्त  बनाये  जाने  की  मांग  को  स्वीकार
 भी  दूर  हो  जायगी  ।

 कराने  के  लिए  उपवास  कर  रहे  हें  और

 आज  उनके  उपवास  का  उन् नीरे वां  दिन  है में
 ने  एक  अल्पकालीन  प्रश्न  पूछा

 था  |  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  नहीं  at  sat  वजन  आज  करीब  पन्द्रह  पौंड

 यह  नहीं  क्योंकि  अरु  शक्ति  कम हो  गया  है  ।  मालूम  पड़ता  हैं  कि

 आयोग  के  पास  बम्बई  में  एक  प्रयोगशाला  शायद  जो  कुछ  आन्ध्र  में  उसका

 है  जिससे  खली  बनाने  के  कार्य  में  समय  रि पीटी दान  आज  कर्नाटक में  हो  रहा
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 श्री  बलीरामदास  :  अच्छा  अपील  करता  हूं  कि  अगर  कर्नाटक  प्रान्त

 |  अभी  नहीं  बना  तो  फिर  कर्नाटक  वाले  जो

 आवाज  उठा  रहे  है  मिसगाइडेड  एलिमेंट्स

 श्री  दिवस्पति  स्वामी  :  ठीक  अच्छा  उस  का  फायदा  उठायेंगे  कौर  समाज  के

 उनके  लिए  होगा  जो  उत्तर  में  बसते  खिलाफ  कार्रवाई  करेंगे  ।  आप  को  यह  भी

 झर  आज  अपने  २  प्रान्त  बना  कर  मजा  नोट  करना  होगा  ।  में  आप

 उन  लगों  को  खुशी  हो  सकती
 के  तवस्सुत  से  इस  सदन  के  नेता  श्री

 लेकिन  मेरा  तो  कहना  यह  है  कि  जो
 जवाहरलाल  नेहरू  से  यह  अपील  करना

 इस  तरह की  हालत  पदा  हो  जाने पर  चाहता  हं  कि  वह  इस  सिचुएशन  को  ध्यान

 खुशी  जताते  हैऔर  जो  इस  तरह  अपने  जीवन

 क  ७  क  क  क  क  के
 में  रखें  ae  हाई  टाइम  हे  कि  आप  किसी

 को  बिताते  हूं  उन  पर  लानत  है  तरह  से  हम  को  यह  बताइये  कि  आंध्र

 में  आपको  बतलाऊँ  कि  आज  वहां  कर्नाटक  के  बनने  के  कितने  दिन  बाद  हमारा  प्रान्त

 प्रान्त  बनाये  जाने  के  लिए  लोगों  में  प्रबल  में  नहीं  कहता  कि  अज

 भावना ह  और  आप  वहां  के  कन्नड़  भाषा  या  कल  लेकिन  हम  चाहते  हैं  कि

 के  अखबार  पढ़ें  तो  पायेंगे  कि  वहां  कोई  आप  यह  बताइये  कि  एक  दो

 ऐसा  आदमी  नहीं  जो  तीन  दस  कभी  तो

 इस  चीज़  के  लिए  तड़पता  न  हो  ।  वहां  के  प्रान्त  बनेगा  या  नहीं  ।

 हर  आदमी  की  नज़र  इस  कौर  लगी  हुई

 हैं  आप  से  में  और  ज़्यादा  इस  सम्बन्ध  में  न
 इस  के  बाद  में  जो  मुश्किलें  पेश  की

 जाती  हैं  उनका  जवाब  चाहता  हूं  ।'
 कहते  हुए  fan  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि

 इसमें  आप  जितनी  मुश्किलात  समझते
 कहा  जाता  है  कि  सरहद  पर  बहुत  सें

 झगड़े  dat  होते  हैं  ।  कोई  झगड़ा
 उतनी  तो  मुश्किलात  नहीं  हैं  ।

 नहीं  होता  अगर  आप  मुउचूअली  तमाम

 बातें  सेटल  करना  चाहते  ह  कोई

 इस  के  लिए  कैपिटल  सिटी  बेंगलोर  चाहता  कि  दूसरे का  हिस्सा  हम  को  सिले  |

 मौजूद  है  fac  जिस  तरह  बेलारी  का  कुछ  हम  सिफ  यहं  चाहते  हें  कि  जो  ५१  फीसदी

 हिस्सा  मैसूर  में  मिलाया  गया  है  उसी  तरह  आबादी  वाले  हमारे  गांव  या  ताल्लुक

 हैदराबाद  कौर  बम्बई  के  तीन  और  चार  ज़िलों  तद
 Q  वहू  हम  को  दिये  या  अगर  पांचू

 का  रिएडजस्टमैंट  हम  चाहते  हैं  ।  इस  से  साहब  की  सिफारिशों  के  बेसिस  पर  भी

 ज्यादा  हम  कुछ  नहीं  चाहते  |  अगर  आप  आप  तसफ़ीया  करते  हैं  तो  हमारे  लिए

 इस  को  कर  देंगे  तो  आसनी  से  कर्नाटक  काफी  छह  इस  से  ज़्यादा  दूसरे  प्रान्त  का

 at  लिग्विस्टिक  और  cafe  एक  गांव  हम  भी  नहीं  न  हम
 यह

 स्थिति  ठीक  हो  जायेगी  ।  आप  कहते  हैं  चाहते  हूं  कि  हम।रा  एक  भी  गांव  दूसरे

 कि  आप  प्रान्तीय वादी  खत्म  करना  चाहते  प्रान्त  में  जाये  ।  आन्ध्र  प्रान्त  तो  आ

 लेकिन  क्या  इस  तरह  से  खत्म  हो  हमें  उन  लोगों  को  बधाई  देनी

 सकता &  ?  वह  किसी  एक  जगह  के  और  में  श्री  wae  की  सादिक  बन्दना

 प्रयत्न से  ख़त्म  नहीं  होता  |  हम  हैदराबाद  करता  हूं  कि  उन्होंने  भाषावार  प्रान्तों  का

 के  लोग दस  साल  से  कर्नाटक के  लिये  दरवाज़ा  खोला  |  आज  नहीं  तो  कल

 प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  लिहाज़ा में  पुरज़ोर  तो  परसों तो  वह  आयेगा  ate
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 लोगों  की  ताकत  से  उनके  मरने  रामुलू ने उपवास ने  उपवास  करके  जान  दी  हे
 ।

 के  बाद  आयेगा  |  शंकर  गौडा  जैसे  दस  अगर  आप  इस  के  अभी ही

 आदमी  मरने के  लिए  तैयार  हैं  ।  लेकिन  ऐ्योरेन्स  नहीं  देते  हें  कर्नाटक  के

 में  कहना  चाहता हूं  कि  यह  कांग्रेस  हुकूमत  लोगों ने  मांग  की  है ंकि  इस  सदन  में

 श्री  राहुल  का  धब्बा  कभी  भी  अपने  ऊपर  जो  कर्नाटक  देਂ  मेम्बर  हैं  वह  st  सदन

 से  नहीं  हटा  सकती  |  और  इसी  तरह  के  से  बायकाट  करें  ।  झर  सदन  को  छोड़

 दूसरे  धब्बे  अज  की  डिमाकेटिक  एज  में  वह  कर  चले  आयें  ।  उन  की  यह  मांग  कांग्रेस

 अपने  ऊपर  लगाना  चाहती  डेमॉक्रैसी  के  तमाम  एम-पीज  के  कानों  में
 गूंज

 में  फास्ट  से  ale  करने  के  में  भी  विरुद्ध  रही हे  ।  आज  निलिंगप्पा  साहब  यह  सोचते

 लेकिन  फास्ट  के  इन् टेन्शन  और  मकसद  हूं  कि  क्या  करें  आवाज़

 म  किसी  को  डाउट  नहीं  है  ।  आज  जो  fam  हवा  में  उड़  रही  लेकिन  आप

 आवाज़  कर्नाटक  के  लिये  उठ  रही  हे  उसे  असली  हालत  का  जायजा  नहीं  लेते  हो

 में  कैसे  इस  रदन  में  पहुँचाऊँ
 ?  किस  तरह  कर्नाटक  के  लोग  शान्ति वादी  कौर

 से  में  आप  लोगों  के  दिलों  टटोलें  ।  महात्मा  के  ्  से  ही  अपना  प्रान्त  हासिल

 आप  के  रवैये  पर  मुझे  ताज्जुब  मालूम  कर  के  ही  लेकिन  उन  की

 होता  है  ।  ताकत  को  आजमाने  के  बाद  देने  के  बजाय

 आप  यह  कीजिये  कि  आप  की  तरफ

 इस  के  बाद  में  आपको  इतना  ही  कहना  से  ही  कर्नाटक  प्रान्त  आना  चाहिये  ।

 चाहता हूं
 कि  आखिर  आप  क्यों  नहीं  अब  में  उन  गलतफहमियों  को  भी  पेदा

 समझते  हैं  ?  क्या  इस  तरह के  इंडिविजुअल  कर  चाहता  हूं  जो  fH  हमारे  शौर

 स्टेशनों  के  तोड़ने  या  रेलों  को  पड़ोसी  के  बीच  आ  गई  हैं  ।  आप  आन्ध्र  प्रान्त

 उखाड़ने  के  बाद  ही  आप  की  आखें  खुलती  का  नया  कैपिटल  बना  रहे  हे  और

 हूं  आप  को  इन  दोनों  सवालों  को  देखना  इस  पर  दस  करोड़  या  कुछ  कौर  ज़्यादा

 होगा  में  चाहता हूं  कि  इस  मौके  का  रुपया  लगा  रहे  लेकिन  में  आप  से

 फायदा  उठा  कर  आप  फौरन  ही  कर्नाटक  अपील  करना  चाहता  हुं  कि  इस  के  लिए

 प्रान्त  के  लिए  एक  हाईकोर्ट  जजेज  का  हैदराबाद  हूं  और  वहां  सब  कुछ  मौजूद

 कमिशन  बैठाइये  जो  दक्षिण  भारत  में  पड़ा  हुआ  ह  ।  में  आन्ध्र  के  लोगों  से

 भाषा बार  प्रान्तों  के  बनाने  में  जो  मुश्किलें  भी  अपील  करना  चाहता  कि  अगर

 हें  उन  पर  गौर  करे  ।  अगर  बाउन्डरी  आप  को  कैपीटल  बनना  ही  है  तो

 कमिशन  से  आप  को  डर  ह  तो  आप  कम  हैदराबाद  तेयार  हैं  आप  उसका  ख्याल

 से  कम  हाई  कोटे  जजेज  की  एक  प्रिलिमिनरी
 क्यों  नहीं  करते  |  अगर  आप  उस  को  ले

 कमेटी  बनाइये  और  देखिये  fe  कौन  सी  लें  तो  विशाल  wee  बन  जायगा

 एसी  मुश्किलें  हें  जिन  को  दूर  न  करने  से  और  इस  से  आप  का  भी  अभ्युदय

 हमारी  हुकूमत  देश  को  धब्बा  लग  नानल  नगर  में  एक  रेजोल्यूशन  पेश  कर

 सकता है  ।  और  ऐसा  वक्त  जल्दी  ही  दिया  है  कि  आन्ध्र  की  स्पेशिलिटी  के  बाद

 आ  सकता  इसलिये  यह  प्रिलिमिनरी
 दूसरे  प्रान्तों  पर  गौर  जायेगा  ॥

 कमेटी  आप  इसी  महीने  बेंठायें  तो  बहुत  लेकिन  सवाल  यह  है  कि  आन्ध्र  का  एक

 अच्छा ही  होगा  इसी  के  श्री  टुकड़ा  हैदराबाद में  मिला  कर  क्या  उस
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 शिवमूर्ति  स्वामी ]
 के  लोग  मैजारिटी  में  होते  हें  इस  में

 को  स्टील  किया  जा  सकता  है  ।  विशाल

 आचतन्थघ्  बन  जाय  तो  कौन  कहता  है  कि
 कोई  दक  नहीं  |  लेकिन  छोटे  छोटे  भेड़ों

 में  नहीं  पड़ना  चाहिये  आप  एक  बाउन्डरी
 नह  एकानमिकली  सेल्फ  सफिशिएन्ट  न  हो

 कमिशन  बैठाइये  और  उस  का  तसफ़ीया  ठीक
 जायेगा  ।  में  चैलेंज  करता  हूं  ४  आप  एक

 तरह  से  हो  ।  सिंह  ६  तरीकों  को  बेलारी
 कमेटी  बैठाइये  झर  अगर  वह  इस  निराले

 पर  आती  है  कि  दक्षिण  का  कोई  प्रान्त
 छोड़  कर  देने  से  मैसूर  को  भी  काफी

 तकलीफ

 होगी  इस  के अलावा  रायदुग  और
 सेल्फ  सफ़िदिएन्ट  नहीं  हो  पायेगा  तो  हम

 ऐदोनी  के  विलेज  हें  वह  आन्ध्र  की
 अपनो  डिमांड  वापस  ले  लेंगे  ।  आप  कूग

 आवादी  ६०  था  ७०  फीसदी  ज्यादा
 और  छोट  छोटे  राज्य  एक  सदन  के  द्वारा

 वह  रिस्क  हिस्सा  आ  सकता हैं  ।  इसलिये
 चला  रहे  He  छोटे  राज्यों  के  टकटकी

 में  कहता  हूं  किः  बाउन्डरी  कमिशन
 बना  कर  रखने  को  अप  राजी  हैं

 यह  बाउन्डरी  किसान  सारी
 कर्नाटक  प्रान्त  या  दूसरे  प्रान्तों  को  बनाने

 स्टेटिस्टिक्स  को  ले  कर  जो  ५१  फीसदी
 में  आप  कौ  fers  मालूम  होती  हैं  |

 वाले  हिस्से  कर्नाटक  के  हों  वह  कर्नाटक  को
 me  बात  आप  अपनें  खिलाफ

 दे  दे  और जो  ५१  फ़ी  सदी  वाले  इलाके
 कहते  हूं  ।  हम  चाहते  हैं  आन्ध्र को

 आधार के  हों  वह  दाप  को  दे  दे  ।  जिस
 दे  आप  साल  के  भीतर  ही

 भी  ४९  फी  सदी  कर्नाटक  वाले  हों  वह  हमें
 प्रान्तों  के  लिए  बाउण्डरी  afar  ले  आयेंगे

 नहीं  इस  डिमांड  के  काफी
 क्योंकि  इसी  तरह  से  आप  बेलारी  के

 रिप्रेजन्टेशन्स  आप  के  सामन  आये  न
 हिस्से  को  एडजस्ट  कर  सकते  हे  ।  एडजस्ट

 कर  के  उनका  हिस्सा  उन  को  सिल  जाये
 उस  मेमोरेंडम  में  यह  भी

 है
 कि  जो

 कुछ

 कर्नाटक  के  लिए  feat  जाना  चाहिये  at
 और  हमारा  हिस्सा  हम  को

 वह  नहीं  किया  गया है  ।  उस  को  हर  तरह
 sa के  बाद  में  बेलारी प्रान्त  के  बारे  से  पंच  वर्षीय  योजना  में  शामिल  किया

 में  आप  को  गलतफहमी  उस  के
 जाना  चाहिये  ।  और  वहां  फेमिना  या  कहत

 विषय  में  दो  चार  शब्द  कहना  चाहता  की जो  खराबी  हो  रही  हैं  उस  को  दूर
 बेलारी  तालिका  में  जो  पापुलेशन है  उस

 करने  में  केन्द्रीय  सरकार  को  सहायता  देनी

 में  कन्नड़  लोग  १८४१९  तैलंग  बोलने
 चाहिये  ।

 लोप  RELEN  र. ह  अलग  के  लोग

 कं: नड़  लोग  से  टाउन  में  ज्यादा  हें  इस  में  और  जो  ट्यूब  वत्स  की  स्कीम्स  उत्तर

 कोई  शक्त  नहीं  लेकिन  बेलारी  की  रूरल  में  चल  रही  ह  जिन  से  किसानों  को

 एरिया  को  देखा  तो  ८०७४०  है  ।  ज्यादा  से  ज्यादा  तसल्ली  मिल  सकरी  है

 बेलारी  की  पापुलेशन  के  cee  की  ५४  उन  को  दक्षिण  भारत  में  भी  ज्यादा  से

 फीसदी  आबादी  कन्नड़  लोगों  की  हैं  और  ज़्यादा  चलाया  जाये  ताकि  लोगों  को  फायदा

 २६  फीसदी  ares  की  होती  सिटी  में  पहुंच  सक े।
 में  अपील  करूंगा  कि  कर

 इन  की  पापुलेदान  है  कि  गौडा  को  बचाइये  ।  यह  तालुका  कांग्रेस  का

 जो  sta  कर्मचारी  हैं  उन  में  उन  की  काम  करने  वाला  रहा  है  ।  में  प्रधान

 दस  हजार  संख्या  है  ।  अगर  उस  मंत्री  श्री  जवाहरलाल नेहरू  से  अपील  करू
 व्  ८ fora

 पापुलेशन  को  छोड़  दिया  जाये  तो  Ticn  कि  वह  हमको  एक  कटेगौरीकल  एश्योरेंस
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 की  ate  इतनी  रुचि  नहीं  दिखाई  गई  है
 दे  कि  वह  एक  प्रिलिमिनरी  कमिशन  बिठायेंगे

 निजी  क्षेत्रों  पर  अधिक  विश्वास  करना
 जैसा  कि  जस्टिस  विंची  का  कमिशन

 बैठाया  था  जो  कि  इस  बात  को  देखेगा  वाँछित  परिणाम  सकेगा  इसमें  मुझे

 fe  हमारे  प्रान्त में  क्  मुश्किल  हैं
 संदेह  है  ।  धनवानों  ने  जब  कांग्रेस  सरकार

 और  उनके  क्या  क्या
 बनी  थी  तो  अपने  आप  को  असुरक्षित  समझा

 इटली  सेशन्स

 यही  मे  री  अपील हैं  ।  इन  दादों  के  साथ  था  किन्तु  अब  वे  अपने  आपको  सुरक्षित

 समझते  भर  पूर्व  की  भांति  ही  काम
 में  चेयर  का  शुक्रिया  अदा  करते  हुए  अपना

 भाषण  खत्म  करता
 कर  रहे  हैं  ।  कुछ  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि

 सरकार  धनवानों  की  ही  अधिक  देख  रेख

 श्री  अच्चुथन  मेरे  विचार  करती है  ।  जब  कि  उसे  साधारण  मनुष्यों

 में  यदि  राय  व्ययक  के  साथ  एक  परिशिष्ट  की  अधिक  करनी  चाहिए  |

 जिस  में  राज्यों  की  आय  के  उनकी

 आस्तियां  तथा  उनकी  आय  तथा  में  माननीय  वित्त  मंत्री  से  प्रार्थना

 होता  संसद  सदस्यों  को  इस  करता  हुं  कि  वह  हमारे  राज्य  दौरा

 करें  शर  वहां  की  स्थिति  का  सिंहावलोकन बात  विस्तृत  ज्ञान  हो  जाता  कि  देश  में

 सरकार  की  स्थिति  कसी  है  ?  मेरे  विचार
 करें  ।  वित्त  आयोग  के  प्रतिवेदन  देखने  से

 प्रकट  होता  हैं  कि  वहां  त्रावणकोर-कोचीन से  यह  अच्छी  बात  है  ।  मेरी  माननीय  मंत्री

 से  यह  प्रार्थना  है  कि  अग्रिम  वर्षों से
 में  एक  वर्ग  मील  में  १०००  व्यक्तियों  से

 केन्द्रीय  आयव्ययक  के  साथ  साथ  राज्यों  के  अधिक  रहते  हें  ।  में  समझता  हूं  कि  अन्य

 वित्त  सम्बन्धी  संक्षिप्त  सारांदा  भी  देने  का  राज्यों  में  इतनी  घनी  आबादी  नहीं  है  ।

 we  करें  ।  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  वहां  स्थिति  अतएव  बड़ी  गम्भीर  जब

 विद्युत  उत्पादन  पर  अधिक  जोर  दिया  तक  वहां  से  २५  करता  aa  लाख  3 far

 गया है  उत्तर  भारत  के  राज्यों  में  परिवर्तित  नहीं गावों  में  किसानों

 स्वामित्व की  प्रथा  चल  पड़ी है  ।  भूमि  किये  जायेंगे  तब  तक  स्थिति  की  गम्भीरता

 की  बचत  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  कम  नहीं  हो  सकती  ।

 कर
 देनी  चाहिये  ।  सभी  राज्यों  में  न्यूनतम

 श्री  पुन्नू  :  आप  चाहते हूं  कि  आप
 वेतन  अधिनियम  लागू  कर  देना  चाहिए  ।

 जब  तक  ये  सुधार  नहीं  fea  जायेंगे  तब  के  लोग  बाहर  ले  जाए  जाएं  ?

 श्री  अच्यतन  :  हमारी  समस्या  कॉ तक  भारतीय  की
 उन्नति

 संभव  नहीं
 a
 ह

 विधान  करने  के
 लिए  हमारे  बहुतसे  लोगों

 को  दक्षिण  भारत  के  राज्यों  में  ले  जाना

 जैसाकि  पंचवर्षीय  योजना  प्रकट
 हमारे  लिये  हितकारी  होगा  ।

 होता  है  हमारा  उद्देश्य  आगामी २५  वर्षों

 में  राष्ट्रीय  सम्पत्ति
 को  दुगना  करना

 श्री  प्यास :  क्या  आप  जाने  वाले

 लोगों में  से  होंगे  ?
 जब  कि

 अन्य  राष्ट्रों ने  बहुत  थोड़े  समय

 में  ही  अपनी  सम्पत्ति  को  दुगना  कर  लिया  सभापति  महोदय :  शान्ति ।

 था
 अतएव  इस  मामले में  हम  पीछे  हैं

 कोई  अन्तर्बाह्य  नहीं  होनी  चाहिए

 चूँकि  सरकार  सोचती  है  कि  खाद्यान्न  तथा  श्री  अध्ययन  :  गत  at  तक  जो  तीन

 कृषि  को  प्राथमिकता  देनी  ह  अतएव  उद्योगों  करोड़  रुपये  की  सहायता दी  जाती थी  वह
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 सब  बन्द  होने  वाली  हैं  |  अत  राज्य  करें  ।  सदन  के  सब  सदस्य  इसके  महव को

 सरकार
 ने  दो  करोड़  बढ़ी  हुई  कीमतों  समझते  हें  ।  वित्त  मंत्री  इस  पर  विचार

 की  कठिनाई  के  कारण  सहायता  के  लिए  करने  की  कृपा  करेंगे  |

 निकाले  हें  ।  खाद्य  मंत्री  ने  कहा  कि  चावल

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी
 ४  दिन

 उसी  भाव  से  इकट्ठा  किया  जाकर  दिया

 जायगा
 ।

 परन्तु  उत्तर  प्रदेश  में  धान  की  तक  राष्ट्रपति  के  भाषण  पर  साधारण  विवाद

 प्रति  मन  कीमत  मद्रास  के  चावल  की
 ४  दिन  बजट  पर  और  १८  दिन

 कीमत  से  अधिक  ऐसा  जानकर  ae
 विभिन्‍न  मांगों  और  अब  चार  दिन  वित्त

 विधेयक  के  लिए  दिये  गये  ह  में  इसको
 हैरानी  होती है  ।  इस  बड़े  राज्य  से  १२

 या  १३  मंत्री  जाते  शर  एक
 अधिक  पसन्द  करता  हूं  कि  वित्त  विधेयक  के

 लिए  at  दिन  दिये  जायं  और  दो  दिन
 करोड़ का  हमारा  राज्य  अपने  एक  भी व्यक्ति

 बजट  पर  साधारण  विवाद  के  लिए  दिये
 को  सरकारी  बैचों  पर  नहीं  देख  यह  ..

 वित्त  मंत्री  को  वही  पुरानी  बातें
 कितने  दुख की  बात  है  ।

 ऐसा

 चावल  का
 पुनः  सुननी  पड़ती  हूं  |

 उत्तर  प्रदेश  में  सब
 सुझाव रखा  जाता  है  कि  वित्त  विधेयक

 के

 से  अधिक  ae  उड़ीसा  और  बिहार  लियें  दो  दिन  कम  करके  दी  दिन  बजट  पर

 आदि  में  ९  रुपये  मन  के  लगभग  हें  अतः  साधारण  विवाद  के  लिए  दे  दिये  जायं  ।

 हमें  उड़ीसा  oak  बिहार  आदि  से  ही

 चावल  दिये  उत्तर  प्रदेश  से  नही ं।
 में  पहले  नमक-कर  को  लूंगा  ।  पिछले

 श्री  नम्बियार  प्रायः  सभी  मंत्री  वर्षों  का  उदाहरण  लेकर  इसे  न  लगान  की

 उत्तर  प्रदेश  से  हें  ?  बात  की  जाती  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इसके

 लग  जाने  से  एक  तो  पर्याप्त  धन  एकत्रित

 श्री  अच्युतन :  दूसरी  बात  हो  जायेगा  और  दूसरे  नमक-उद्योग  का  भी

 निग्रह  की  जो  महत्वपूर्ण  हैं  ।  यदि  उसका  विकास  होने  में  सहायता  मिल  सकेगी  ।

 प्रबन्ध  न  किया  गया  तो  देश  की  १९५१-१९५३  तक  नमक  की  उत्पत्ति में

 संख्या  अधिक  a  खाद्य  सामग्री  की  वृद्धि  ak  अब  हम  इसका  निर्यात  भी

 समस्या  और  गम्भीर  हो  जायेंगी  ।  बढ़ा  सकते  अतः  हमें  नमक-कर  लगाना

 ६५  लाख  रुपया  परिवार-योजना  के  लिए  चाहिए  ।  इससे  पंचवर्षीय  योजना  के  घाटे

 दिया  गण  जिसमें  से  केवल  \Ya0g0  को  भी  जा  सकेगा  ।  यदि

 रुपय  खर्चे  किये  गये  हें  ।  सन्तति-निग्रह  के  इसके  पीछे  कोई  राजनीतिक  मनोविज्ञान

 प्रचलित  तरीकों  अहम  स्टोन  का  तो  में  सरकार  से  इसे  लगाने  का  अनु  नाथ

 अथवा  इसी  प्रकार  के  कौर  तरीके  नहीं  करता  ।  परन्तु  यदि  आर्थिक  बात

 से  काम  नहीं  चलेगा  |  सामान्य  व्यक्ति की  तो  में  सरकार  के  सामने  सुझाव  रखता हूं
 कि

 वे  अब  इस  पर  विचार  करें  और  नमक-कर पहुचा  आने  वाला  सस्ता  तरीका  निकाला

 जाना  चाहिये  ।  मंत्री  सारे  लगावे ं।  बात  यह  है  कि  हम  विदेश  से

 देश  की  बाबत  जानकारी  रखने  के  कारण  खारा  सोडा  ौर  नमक  के  उप उत्पाद

 इस  काय  को  गम्भीरता से  और  मंगवाते  हूं  ।  हमारे  लिए इन  वस्तुओं  का

 स्वास्थ्य  मंत्री  को  भी  इंसी  भावना  से  प्रेरित  बनाना  संभव  हेयर  इस  प्रकार  ते |  का
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 आयात  कम  होकर  धन  कौर  अनेक  पहले नौ  झा  लगते  अब  ग्यारह

 कारखाने  लग  जाने  से  मजदूरों  को  काम  आने  लगेंगे  ।  गांव  पुस्तकें  और

 औषधियाँ  आदि  डाक  द्वारा  ही  मंगवाते  हैं  । तथा  धन  भी  उद्योग  में  लगेगा  ।

 इस  प्रकार  राष्ट्र  निधि  के  लिये  अधिक  धन  दर  बढ़  जानें  के  कारण  डाकघर  गांवों  में

 प्राप्त  हो  सकेगा  |  लोक-प्रियता  खो  अतः  जाने  के

 स्थान  पर  आठ  आने  दर  कर  देना  ठीक है  ।

 दूसरी  तम्बाकू-कर  की

 मैं  दूसरी  वात  को  अर्थात १९४८-५१  TH  तम्बाकू  का  निर्यात

 करोड़  रुपये  का  कौर  यदि  तम्बाकू  हित  के  लिय  art  करने  वाली  संस्थाओं  के

 बीजने  वालों  को  योग्य  ढंग से  प्रिन्ट  चन्दे  पर  कर  लगाना  भी  ठीक  नहीं  ।  उनको

 साम्प्रदायिक  समझना  भी  गलती  ऐसे कार्प  की  सुविधायें  दी  तो  निर्यात से

 अपना  राजस्व  बढ़  सकता  हे  ।  सेवा  भाव  रखने  वाले  व्यक्ति  आरोग्य

 तथा  और  लोक  हित  कार्यों  में  धनਂ  लगा

 तम्बाकू  पैदा  करने  वालों  ,  पर  अनेक

 कर  गये  हें  ।

 कर  लोक  भलाई  करते  हें  |  एसे  चन्दे-पर  कर
 उत्पादन

 लगाने  कीं  बात  पर  फिर  से  विचार  करना
 आदि  |  दूसरे  लाईसेंस

 चाहिए  ।
 बनवाने  का  झंझट  भी  कठिन  और

 के  लिए  फार्म  रखने  का  काम  श्री  अल्तेकर  :  एक

 शर  भी  कठिन  देहाती  क्षेत्र  में  तो  सदस्य  थोड़े  समय  में  अपने  विचारों  को

 उत्पादन  ख़ल्क  का  आशय  कदाचार  से
 लिया  खोल  कर  नहीं  रख  सकता  ।  में

 डायरेक्ट
 जाता  है  ।  छोटे  कर्मचारियों  को  स्वविवेक  और  इन डायरेक्ट  शब्द  पाठशाला  के  दिनों

 प्राप्त  कौर  वे  कई  बार  सच  को  झूठ  में  सुना  करता  परन्तु  अब  यहां  वे  वित्त

 और  झुठ  को  सच  बना  देते  हें  ।  अतः  मंत्री  के  प्रभाव  डालने  के  सम्बन्ध  में  भी  कहे

 आवश्यक  हैं  कि  सरकार  इन  अनावश्यक  जाते  ह्  अपरोक्ष  करों  के  विरुद्ध  विरोध

 नियमों  की  जांच  करें  ।  होनी  स्वभाविक  ही  1  कर  बुरी  ate

 उसमें  कर  लगाने  के  कई  पद  ज़ो  एक  राष्ट्र  को  दथ्तिशाली  कौर  उन्नत

 बनाने  के  लिये  यह  अनिवार्य है  ।  हमारे
 दूसरे  पदों  बदले  जा  सकते  जिसका  यह

 राजस्व  म  परोक्ष  और  अपरोक्ष  करों  के
 प्रभाव  होता  हू  कि  या  तो  सरकार  को

 लाभ  होता  ह  या  तथा  या  तो
 अतिरिक्  twa  का  लाभ  तथा  रिजर्व  बक

 पेदा
 करने  वाले  को  हानि  अथवा  लाभ

 ।
 और  मुद्रा चालन  तथा  टकसाल  का  लाभ  भी

 सम्मिलित  है  ।
 इसी  के  परिणाम  स्वरूप  कहीं  पर  कर  कम

 mi  wal  अधिक  होता  जिस  के  कारण  श्री  सो०  डी०  पिंड  :  ये  सब  अपरोक्ष

 व्यक्तियों  में  वैमनस्य  फलता  हैं  ।  सरकार
 कर  हैं  ।

 बदनाम  हो  चुकी  अतः  सरकार  अपने

 छोट  अधिकारियों  के  स्वविवेक  को  कम  करने  श्री  अल्तेकर  :  वैसे  प्रत्येक  लाभ

 के  नियम  बनाकर  लोक-प्रियता  प्राप्त  करें  ।  ही  अपरोक्षकर  होता  हैं  ।  प्रसिद्ध

 एक  ait  विषय  डाक-दर  का  है  ।  विधेयक  वैज्ञानिक  ने  बतलाया  कि  कर  एक  दूसरे  के

 में  कई  सुझाव  दिये  जिन  पर  ध्यानपूर्वक  ऊपर
 डाला  जा  सकने  वाला  होना  चाहिए  ।

 विचारने  की  आवश्यकता  है  ।  पकड़  परਂ
 यह  एक  ही  बात
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 तब  फर्मों  और  सभाओं  कम  होना  चाहिए  |  कानून  की  तरह  आयुर्वेदिक

 को  दिए  गए  उधार  पर  तीन  करोड़  दवाइयां  भी  वैद्यों  को  निश्चित  भावों  पर

 और  पांच  लाख  का  सूद  मिलना  दी  जानी  चाहिये  ।

 ये  सब  जिसमें  पाकिस्तान  को  दिए  उधार
 हमने  पंच  वर्षीय  योजना  के  mee

 की  १८  करोड़  की  रकम
 भी  मिली  से  लेकर  अपने  जीवन  स्तर  को  facts

 मिलकर  ६८'१४  करोड़  बनते  में  इसमें  भी  न  गिरने  देते  हुए  उन्नति  और  विकास

 राज्य  के  भी  आमदनी  कर  को  भी  मिलाता
 किया  है  ।  यह  कोई  कम  बात  नहीं  है  ।

 ह  सीधे करों
 का

 प्रतिशत  कम हो
 गया

 हम  कर  और  बचत  द्वारा  १२५८

 छह  वित्त  विधेयक में  यह  उपबन्ध  रखा  करोड़  रुपया  बचा  रहे  सम्पदा  शुल्क
 गया  ट्रै  कि  अनुमान-व्यापार  की  हानि  को

 द्वारा  १६५  करोड़  रुपए  आध  होगी

 अनुमान-व्यापार  के  लाभों  से  पूरा  कियां
 और  अन्ततः  १४२३  करोड़  रुपये  की

 जा  सकेगा  ।  यह  दूसरे  ढंग  से  राजस्व
 ही  है  आय  हो  जायगी |  तब  ६००  करोड़  रुपए  का

 जिसे  अनुमान  व्यापार  करने  वाले  लोग
 घाटा  होगा  और  इस  स्थिति  के  निर्माण

 बचा  लेते  थे  ।  बड़े  व्यापारी  लेखा  ठीक
 के  लिए  ऐसे  ढंग  अपनाने  चाहिये  जो

 नहीं  रखते  इससे  बड़ी  धांधली  मचती
 साधारण  व्यक्ति  को  हानि  न  पहुंचाएं  ।

 थी  ।  इन  कब/लों  का  कोई  हिसाब  नहीं

 और  अन्त  में  उनको  फाड़  डाला
 महोदय  अध्यक्ष-पद  पर

 जाता  जिससे  बड़ी  गड़बड़ी  होती  थी ।
 राष्ट्रीय  आय  से  २०  प्रतिशत  निकाल

 लेना  साधारण  जनता  के  प्रति  बहुत  कठोर

 परन्तु  इसमें एक
 कमी

 कि
 व्यवहार  है  ।  एक  दिन  डा०  मेघनाद

 व्यापार  के  लाभों  से  क्षति  पूर्ति  की  जायगी  ।

 देखना  यह  चाहिए कि  उचित  हानि
 की

 सहा  ने  यहां  की  तुलना  रूस  से  की

 कि  वहां  बहुत  शीघ्र  विकास  प्रगति

 ही  पूति  की  जाय  ।  इस  प्रकार  राजस्व

 और  भी  बढ़  सकता  है  ।
 हो  सकी  हैं  ।  फिर  यह  सुझाव  रखा  गया

 कि  आपके  करों  के  रूप  में  ६०,  Yo-

 अपरोक्ष  करों  के  समन्वय  हो  जाने
 प्रतिश्त  अप्रत्यक्ष  कर  लगाया  जाए  ।  यह

 तो  आत्म  खंडन  है  ।  एक  जोर  यह  कहा
 के  उपरान्त  केवल  विलास  और  विलास

 जाता है  कि  यहां  अप्रत्यक्ष  कर
 की  सामग्री  पर  कर  लगाया  जाबा ।

 आधिक्य  हूँ  र  दूसरी  शोर  इसके
 इससे  साधारण  व्यक्ति  पर  बोझ  नहीं  पड़गा

 सुझाव  रखा  जाता  है  ।  रूस  का  उदाहरण

 इसके  अतिरिक्त  बच्चों  और  अमान्य  लिया  जाये  वहां  पहली  पांच  वर्षीय

 व्यक्तियों के  लिये  भोजन  का  आराम
 भी  योजना में  कृषि  आय  में  ५३  प्रतिदिन

 दिया  गया है  ।  एक  बात  और  भी  कहूंगा  तथा  उद्योग  में  २०  प्रतिशत  की  कमी

 कि  ऐलोपैथिक  दवाइयों  को  जो  fara  हो  गई  थी  ।  परिवहन  प्रणाली  केवल  सेवाओं

 दी  गई  वहू  आयुर्वेदिक  दवाइयों  को  के  लिए  रह  गई  थी  ।  एक  सदस्य  न  कहा  था

 भी  मिलनी  चाहिए  तथा  बंसलोचन  आदि  कि  यदि  उसके  हाथ  में  सत्ता  हो  तो  वह

 बनान के  लिए  कई  वस्तुओं  की  प्रत्येक  वस्तु  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दे  ।

 कता  होती  उन  पर  आयात  शुल्क  उस  की  साहसिकता की  सराहना  की
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 सकती  है  परन्तु  बुद्धिमत्ता  की  नहीं  ।  स्थितियों  में  यदि  राजे  बेक  संयुक्त  स्कंध

 रूस  में  जब  goat  भूमि  छीनकर  jet  को  सरकारी  प्रतिभूतियों  के  स्थान

 कप  tat  दी  गई  उन्होंने  खाद्यान  पर  ऋण  दे  तो  वे  कृषकों  की  सहायता

 कर  सकते  हें  |
 शहरों  में  ले  बन्द  कर  दिया  wk

 जब  उन्हें  अतिरिक्त  खाद्यान्न  देने  के  लिए

 बाध्य  feat  गया  at  वे  अपनी
 उपाध्यक्ष  महोदय  :.  माननीय  सदस्य

 कृपया  स्थान  पर  बेठ  जाएं  |
 कता से  अधिक  कृषि  नहीं  करते  थे  ।

 तब  हजारों  कृषकों  के  परिवारों  को  सफद  श्री  सोरेन  व  सन् थाल  परगना

 सागर  नहर  को  भेज  दिया  गया  वहां  रक्षित  अनुसूचित  जातियां

 कष्ट  सुभिक्ष  att  अन्य  कई  कठिनाइयाँ  संविधान  के  यह हमारे  अनुसार

 हुई  ।  क्या  आप  भी  लोगों  के  लिए  यही  सरकार  जन  तन्त्रान्मक  सरकार  और

 स्थिति  लाना  चाहते
 xr
 Q  ।  हमें  दोनों  बातों

 ar
 यह  हम  बंधुता  स्वतन्त्रता  तथा  न्याय  प्रदान

 संतुलन  द  ।  हमें  न  केवल  करती है  ।  न्याय  से  अभिप्राय  सामाजिक

 कठिनाई  तौर  कष्ट  की  आ  थक  तथा  राजनैतिक  न्याय

 देखना  है  जो  शीघ्रता  के  कारण  लोगों
 परन्तु  क्या  ये  सब  क्रियान्वित  किया

 को  होगा  च्  उसमें  जीवन  क्षति  की
 गया

 भी  संभावना  है  ।  धीर  गति  से  हम  इस
 पंच  वर्षीय  योजना  को

 सफलता  को  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।
 करने  में  सहयोग  देने  के  लिए  प्रत्येक  व्यक्ति

 से  कहा  गया  में  ने  अपने  निर्वाचन उपाध्यक्ष  महोदय  :  समय  समाप्त  हो

 गया  हैं  ।  क्षेत्र  सें  लोगों  में  उत्साह  उत्पन्न  करने

 प्रयत्न  किया  परन्तु  लोग  संदेह  करते  ह
 श्री  अल्तेकर

 :  करना  चाहता  क्योंकि  उन्हें  कोई  परिवहन  दिखाई  नहीं

 हूं  कि  विकास  सम्बन्धी  चर्चा  करते  हुए  जो  कुछ  परिवर्तन  हुए  हें  वे  ग्राहय
 हमें  सर्वप्रथम  खाद्यान  की  पर

 नहीं  मेरे  निर्वाचन

 विचार करना  चाहिये  ।  जब  तक  यह  न
 में  कुछ  दामिन  नाम  के  विशेष  क्षेत्र  हैं  ।

 किया  गया  लोगों  को  यह  अनुभव  नहीं
 पहले  वहां  पुलिस  का  काय  करने  वाले

 होगा  कि  उनके  लिये  कुछ  किया  जा  रहा
 परमजीत  होते  थे  ।  जब  सरकार  ने  इस

 है  ।  कुछ  लोग  शिक्षा  ate  स्वास्थ्य  पर
 पर

 अधिक  जोर  देना  चाहते  हें  ।  परन्तु  भूखे
 क्षेत्र  को  ले  लिया  तो  पुलिस  थानों

 व्यय  भी  अधिक बढ़  गया  तैर  अपराध
 को  तो  भोजन  चाहिए ।  मसनजोर  डैम

 न  ।
 में  भी  वृद्धि हो  गई

 वुभुशितेव्पाकिरणं  भुज्यते  की  रचना  में  हज़ारों  व्यक्तियों को  अपने

 काव्य  सौ  a  fran  घर  बार  से  निकाल  विस्थापित  कर  दिया

 जो  कुछ  सरकार कर  रही  उस  गया  है  ।  वे  लोग  घर  के  स्थान  पर  घर

 के  अतिरिक्त  कृषकों  को  कुछ  wm  और  मकान  के  स्थान  पर  मकान  मांगते

 सम्बन्धी  सुविधायें  देनी  होंगी  ।  सरकार  हूँ  परन्तु  सरकार  पैसे  देना  चाहती  हैं  ।

 आदिवासी  अथवा  अन्य  क्षेत्नों  में  कृषि  की तकावी  ऋण  दे  रही  हैं  ।
 सहकारी

 ऋण

 संस्थायें  भी  हूं  परन्तु  वे  जनता  को  प्रधानता  परन्तु  सरकार  ने  सिंचाई  पर

 इक  सहायता  नहीं  दे  सकती  ।  इन  बहुत  कम  व्यय  किया  है  |
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 सरकार  आर्थिक  स्थिति  के  सम्बन्ध  सम्बन्ध  में  उन  की  भाषा  के  विकास  और
 में  कुटीर  उद्योग  तथा  छोटे  उद्योगों  अर्थात्‌  सुधार  के  अधिकारों  पर  भी  रोक  लगा

 सबाई  घास  और  कोयले  की  खानों
 दी गई है  ।  प्रधान  मंत्री  ने  अपने  एक

 को  प्रोत्साहन  नहीं  देती  ag  सब  बड़  बड़े  भाषण  में  कहा  था  कि  भाषा  समस्या

 महाजनों के  हाथों  में  रहता  मनोवैज्ञानिक  दृष्टिकोण  अत्य  ठीक

 वासियों  के  लिए  जंगल  आय  के  साधन  हैं  महत्वपूर्ण  इस  लिए  ace  को

 परन्तु  उन्हें  नष्ट  किया  जा  रहा है  आदिवासी  भाषाओं  प्रोत्साहन  देना

 सरकार जो  घर  सहायता  के  लिए  देती  चाहिये ।  इस  समस्या  को  हल  करने  में

 है  उन्हें  बहुत  कठोर  ढंग  से  वसूल  करती  ea  ही  केवल  सफल  हुआ  हैँ  क्योंकि  वहां

 हे
 और  दरिद्र लोगों  को  अपन  पद्  सेक्टरों  जबानों  के  शब्द  कोष  आदि  तैयार

 अनाज  ट  द्
 ~

 पड़ते  हैं  ।  करवा  के  उन  भाषाओं  को  प्रोत्साहित  किया

 गया
 एक  दिन  वाणिज्य  मंत्री  ने  कहा  था

 कि  पहाड़ियो ंसे  सवाई  घास  ले  ली  गई  में  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  सरकार  को

 परन्तु  मुझे  पता  लगा  है  कि  यह  भूगतान  आदिवासियों  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में

 इतना  अनियमित है  कि  धन  की  बड़ी  गम्भीरता  से  विचार  करना  और

 सरकार  के  पास  है  ।  पहारियों  के  लिये  पहारियों  को  सबाई  घास  प्रकार

 हज़ारों  रुपया  पटना  इम्पीरियल  oda  म  उगाने  देनी  चाहिये  जैसे  अन्य  उगाते  हैं  ।

 है  ।  परन्तु  यह  राशि  पहाड़ियों  के  हित

 के  लिए  प्रयोग  नहीं  की  जा  रही  ।  उन  आदिवासी  संस्कृति  की  रक्षा  होनी

 की  स्थिति  बुरी  है  ।  उन  के  पास  खेत  चाहिये  और  विद्यालय  महाविद्यालय

 खोले  जाने  चाहियें  ।  आदिवासी  लोगों  को
 नहीं  धान  के  लिए  ज़मीन  नहीं  में  प्राथना

 करता  हूं  कि  उन  की  स्थिति  को  सुधारा
 औद्योगिक  व्यवसायिक  तथा  कृषि  का

 प्रशिक्षण  देना  चाहिये  ।  सिंचाई  के  लिए
 जाए  ।

 अच्छे  प्रबन्ध  चाहिये  ।  जसा  पंच
 मेरे  प्रदेश  में  भष्टाचार  की  यह  वर्षीय  योजना  में  at  गया है  कि

 स्थिति  हैं  कि  ate  कोई  व्यक्ति  अध्यापक
 सचिवालय  और  ज़िला  पदाधिकारियों  के

 बनना  चाहता  तो  वह  दिक्षा  विभाग
 बीच  सम्पकं-पदाधिकारी

 म  १००  रुपए  दे  और  वह  नियुक्त  हो
 ये  पदाधिकारी  आदिवासी  लोगों  में  सेਂ

 जाएगा  ।  सब  छोटे  अधिकारी  ay  दरिद्र
 होने  चाहियें  ।

 लोगों  से  पैसे  ऐंठते  हें  ।  प्रदेशों

 भें  ऐसा  नहीं  होता  ।  श्री  निदान  )  faa

 विधेयक  में  प्रत्येक  नागरिक  से  अपने  कर

 हिन्दुस्तान  टाइम्स  द्वारा  उद्धृत  उच्चतम
 इत्यादि  देने  का  कत्तव्य  पालन  करने के

 न्यायालय  के  एक  निर्णय  में  यह  कहा  गया
 लिए  मांग  की  गई  हैं

 है  किया  विधि  का  शासन  नहीं  हे
 परन्तु  राज्य  के

 अनुवर्ती  कर्तव्यों  का  उस  में  वरान  नहीं
 अनियंत्रित जन  समूह  का  शासन  है  ।  बिहार

 सरकार  लोगों  के  अधिकारों  को  दबाने  में  म  मद्रास  के  विषय  में  कहना  चाहता

 आदिवासियों  के सव से  आगे  रही  हूं  कि  पंच  वर्षीय  योजना  में  से  कोई  भी  योजना
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 मद्रास  में  आरम्भ  नहीं  की  गई  ।  एक  से  श्रमिक  बेकार  हो  गए  होंगे  ।  मद्रास

 दिन  में  ने  परिवार  परियोजना  के  सम्बन्ध  को  सहायता -  आवश्यकता है  ।  वहां

 में  पूछा  था  और  आज  फिर  पूछता  हूं  बिक्री  कर  गिर  रहा  है  ।  अन्य  विभागों

 कि  ७५०००  किलोवाट  विद्युत  उत्पन्न  की  आय  भी  गिरा  हो  गई  हे  ।  उड़ीसा

 करने  वाली  इस  योजना  को  क्यों  नहीं  न  चावल  भेजा  हूं  जिस  से  स्थिति  सुधरी

 आरम्भ  किया  इस  के  सब  प्रादेशिक  है  परन्तु  लोगों  में  चावल  खरीदन  की  शक्ति

 उपचार  चुके
 प्
 ्  और  योजना  नही ं।  सरकार इस  के  लिए  क्या कर

 रही हे  ? योजना  आयोग  के  पास  पड़ी  हूँ  ।  परन्तु

 योजना  आयोग  ने  इस  पर  कुछ  नहीं

 किया  जब  कि  यह  सिद्ध  कि  योजना
 वित्त  मन्त्री  मद्रास  सरकार  को  कुछ ०५

 अनुदान  रूप  में  दें  तो  उस  से  लाभ  ही
 के  पर्ण  होने  में  पांच  वर्ष  लगते  हें  ।

 होगा  ।  मद्रास  में  भ्रष्टाचार  नहीं  है  और

 मद्रास  की  आजकल  कैसी  स्थिति है  ?  कई  योजनाएं  सुन्दर  रूप  में  प्रस्तुत  की

 वहां  पिछले  दिन  १५०००  किलोवाट  विद्युत  गई  हें  ।

 उत्पन्न करनें  वाला  विद्युत॒  उत्पादक  टूट

 गया  से  विद्युत  सम्भरण  में  ७५  प्रति
 हमें  श्रमिकों  को  उन  भ्रंश ों  के  हाथ

 में  नहीं  सौंप  देना  चाहिए  जो  देश  की
 दत  को  कठौती  करनी  पड़ी  ।  इस

 शान्ति  को  भंग  करना  चाहते  इस  के
 कटौती  से  अनुमान  लगाया  सकता

 लिए  वहां  के  श्रमिकों  at  कार्य  मिलना
 हैं  कि  कृषि  उद्योग  तथा  श्रमिक

 गण  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ।  में  जानना
 चाहिए

 ।  नहरें  और  भवन  बनाने

 का  कार्य  अच्छा है  ।  में  जानता हूं  कि
 चाहता  कि  जब  आप  के  पास  अधिक

 विद्युत  उत्पन्न  TS  wis  प्लांट
 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  धन  नहीं  परन्तु
 इस  घाटे  के  आय  व्ययक  में  यह  उपबंध

 हैं जो  कि  नंगल  योजना  के  लिए  लाए  भी  किया  जाना  चाहिए  |
 गए  हैं  तो  वे  क्यों  मद्रास  की  सहायता

 के  लिए  नहीं  भेजे  जाते  ।  नंगल  परियोजना
 मद्रास  ने  अपनी  सरकारी  प्रतिभूतियां

 नि
 की  कभी  कुछ  पूर्ण होने  की  संभावना

 ३०  लाख  रुपये  क़ी  हानि  पर  बेच  दो

 नहीं  ।  यदि  मद्रास  की  योजनाओं  को  हाथ
 इस  से  मद्रास  सरकार  की  स्थिति  का

 पता  चलता  है  कि  वह  कितनी  असहनीय में  न  लिया  गया  प्रतिशत
 विद्युत

 सम्भरण  में  कटौती  होती  रहेगी  ।  लोग
 हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  उसे  बचाने  का

 ऐसी  कटौती  से  तंग  आ  चके  ह
 अपना  कत्तव्य  विदित  होना  चाहिए  ।

 मद्रास  की  स्थिति  अत्यन्त  गम्भीर
 मद्रास  की  सिंचाई  सम्बन्धी  मनिमत्तर

 हैं  ।  वहां  प्रत्येक  ज़िला  में  सुभिक्ष  फ़ैला
 योजना  के  लिए  भी  कुछ  नहीं  किया  गया

 यह  इस  लिए  है  कि  केन्द्र में हुआ  हैं  ।  लोगों  के  लिए  रोज़गार  नहीं

 श्र  फसलें  सूख  चुकी  हैं  ।
 हमारी  आवाज़  नहीं  और  मद्रास  को  सर्वथा

 गिराया  जा  रहा है
 ।  केन्द्र  को  यह  सोच

 मद्रास  में  करघा  के  जुलाहों  की  बहुत  कर  संतोष  नहीं  केर
 लेना  चाहिए  कि  यह

 भारी  समस्या  है  ।  हज़ारों  जुलाहे  बिना  कार्य  राज्य  सरकार  का  है  ।  वहां  जाकर

 काम  हो  गए  हैं  ।  कल  ही  सुना  =  कि  स्थिति  देखने  की  आवश्यकता  है  ।  वहां  की

 मद्रास  ट्रेम  बन्द  हो  गई  उस  सेਂ  भी  बहुत  योजनाओं  को  निष्पादन  होना  चाहिए  और
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 संगरोध a  )
 c
 विधायक

 स्टेशन

 श्रमिकों  को  सन्तुष्ट  करने  के  लिए  उन  के  समय  प्रस्तुत  विषय  पर  वहुत  की  अनुमति

 साथ  सद्व्यवहार  करना  चाहिए  तथा  उन्हें  उपयुक्त  प्रतीत  होती  ह  ।

 काम  देना  चाहिए  |

 कमरो  एनी  मस् क़रीन  (  त्रिवेन्द्रम  yi
 वित्त  मन्त्री  ने  अनेक  बार  यह  बात

 कही
 हू  कि  आन्तरिक  वित्त  के  लिए  हो

 हमारे  समक्ष  प्रस्तुत  किए  गए  विधायक  मं

 वह  ॒  राष्ट्रीय  बचत  योजना  का  धार  ले
 बजट  को  संतुलित  करने  की  दृष्टि  से  उसमें  ~

 रहे  @  इसके  महत्व  के  विषय  उ  होने छट  ager  स्थापित  करने  और

 अधिक  कर  गात  की  व्यवस्था  की  I
 सदन  में  कई  बार  कहा  ह  किन्तु

 a  कि  छट  और
 न  एक  बार  यह  भो  कहां  था  कि  स स्पष्ट

 योजना  में  संगठन  सम्बन्धी  न्यूनता
 संतुलन  का  प्रयोजन  प्रशासनिक  सुविधा

 हूं  ।

 राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  यह  महत्व दिन  ह  !  ह  |  तभी  से  यह  चर्चा  का  विषय

 बन  गया  मंत्री  महोदय  कहत  हूं पटसन के  बोरे  बनाने  के  पेनिसिलीन

 कि  निधि  प्राप्त  करने के  लिये  यह  योजना
 एण्टीबायटिक्स  आदि  तथा  नमक  पर  शुल्क

 प्रारम्भ  की  गई  थी  किन्तु  जब  इसी  की
 की  समाप्ति  वस्तुतः  उसके  मुख्य  लक्षण  ह

 और  उनसे  राष्ट्र  का  fat  gar  ss
 व्यवस्था  में  न्यूनता  ह  तब  उससे  क्या  आशा

 की  जा  सकती  है  ।  जब  वह  RA  बात  का
 इसके  विपरीत  डाक  की  दरों  मं  ate

 होने  से  हनी  अधिक  हुई  अ।ज  राष्ट्र
 अनुभव  करते  थे  तो  उन्होंने  इसे  दूर  करने

 का प्रयत्न क्यों  नहीं  किया ।  ऐसा  लगता
 कर  के  भार  से  कराह  रहा  ह  और  करों

 में  जो  छट  दी  गई  हे  वह  केवल  नाम  है  कि  यह  वस्तुतः  योजना  नहीं  है  किन्तु

 धोखा  है  ।  मेरे  पास  समाचार  पत्रों  की
 मात्र को  है  ।

 विधेयक  का  प्रत्येक  खण्ड  देखने  के  कतरन  हूं  जिनका  सरकार  ने  कभी  खंडन

 नहीं  और  जिनसे  वित्त  मंत्री  का
 पहचान  एक  adie  व्यक्ति  की  कथा  याद

 आ  जाती है  बहुत  अधिक  व्यय  करते  प्रमत्त  प्रलाप  a  परिपूरित

 प्रतीत  होता  है  ।  वित्त  मंत्री  हमारे
 रहने  पर  उसके  जीवन  में  निकलता  कौर

 अभाव  का  झंझावात  AT  गया  उसन  सम्मुख  कुछ  आंकड़े  प्रस्तुत  किये  थे  जिनसे

 यह  सिद्ध  होता हूं  कि  सन्‌  १९५०-५१  के
 पडौसी  की  कारण  ली  ।  चमकते  हुए  सिक्कों

 से  आकर्षित  हों  कर  वह  शाइलाक  के  चंगुल  पश्चात  एकत्रित  की  जाने  निधि

 में  कमी  हो  रही  है  ।  =  रि
 में  फँस  प्रीत  में  उसने  पत्नि को  पत्र

 लिखा  जिसके  प्रति  वह  स्व से  ही  उपेक्षित  मंत्री  से  यह  आशा  की  जाती  हू  कि  वह

 था  |  योजना को  पर  लात े।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बारह  बज  कर  ४५  किन्तु  इसके  विपरीत  हम  cad  हें  कि

 मिनिट हो  गए  हूं  ।
 माननीया  सदस्या  राष्ट्रीय  बचत  की  दिल्‍ली  दाखा  का

 अपना  भाषण  कल  जारी  रखेंगी  |  प्रशासन भार  ऐसे  व्यक्ति के  हे  जो

 अब  सदन  में  आधे  घण्टे  को  चर्चा  उक्त  पद  के  लिये  योग्य  नहीं  है  ।  राष्ट्रीय

 बचत  के  प्रादेशिक  आयुक्तो ंके  पद  का आरम्भ  होगी  |

 राष्ट्रीय  छोटी  बचत  योजना  विज्ञापन  संध  सार्वजनिक  आयोग

 श्री  बी०  पी०  नायर  की  दिनांक  ७  ९४९  विज्ञप्ति

 वित्त  विधेयक  पर  बहस  क  में  प्रकाशित  था  ।  इस  विज्ञापन  के
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 विधेयक

 अनुसार  प्रादेशिक  राष्ट्रीय  आयुक्त  हुआ  २४  जून  १९५२  के  आफ

 की  न्यूनतम  योग्यता  स्नातक  के  साथ  हीਂ  इंडियाਂ  के  अंक  में  वित्त  मंत्री  के  विख्यात

 परिधि  स्नातक  अपेक्षणीय  थी  ।  किन्तु  qatar  के  उद्धरण  सहित  एक  समाचार

 प्रकाशित  हुआ  है  ।  उस  में  डा०  जान  मथाई प्रादेशिक  राष्ट्रीय  बचत  योजना

 के  sada  पदाधिकारी  विज्ञप्ति  म  नें  कहा  था  कि  राष्ट्रीय  बचत  योजना
 की

 प्रकाशित  योग्यता  सम्पन्न  नहीं  ह  ।  वित्त  सफलता  के  योजना  के  संघटन  की

 मंत्री  ने  संघ  सेवा  आयोग  को  ओर  अधिक  ध्यान  देने  की  आवश्यकता

 अनेक  बार  इस  व्यक्ति  की  सिफारिश  हैं  ।

 करते  हुए  लिखा  कि  उसे  न्यूनतम  योग्यता
 टाइम्स  नें  भी  लिखा

 के  नियमों से  मुक्त  कर  जाय

 कमिश्नर  से  शिष्टमंडल
 मंत्रालय  ने  दिनांक  १७  मई  १९५०

 की  शिकायत
 को  सेवा  आयोग के  पास  इस  आशय

 का  एक  पत्र  भेजा  कि  उक्त  पदाधिकारी  नेशनल  सेविंग्स  कमिश्नर  श्री  एस०

 की  पुष्टि  कर  दी  श्र  दिसम्बर  एस०  रथपाल  से  एक  शिष्टमंडल  दिल्‍ली

 १९५१  को  आयोग  ने  भत्रालय  की  इस  के  कुछ  नागरिक  प्रतिनिधियों  का  २४

 प्रार्थना  को  अस्वीकृत  कर  दिया  |  २  रे  अक्तूबर  को  श्री  राज वन्स  सिंह  के  नेतृत्व

 जनवरी  को  वित्त  मंत्रालय  ने  पुनः  अपनी  मं  सिला  और  शिष्टमंडल  ने  मोहनी

 को  तेजवानी  के  सम्बन्ध  में  रुपया  ले  कर  भी प्राप्त  दोहराई  कौर  १७  फरवरी
 ~

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  दूसरी  सर्टीफिकेट  न  देने  की  शिकायत  की  गी

 बार  अस्वीकृत  कर  दी  ।  इसके  पश्चात्‌  faq  मंत्री ने  sat  समाचारों  म  से
 चित्त  मंत्रालय  ने  संघ  लोक  आयोग

 एक  का  भी  प्रतिवाद  नहीं  किया  ।
 के  अध्यक्ष  जो  कि  उस  समय  इंगलैण्ड

 एक  अन्य  सज्जन  ने  भी  बचत  योजना में  एक  अद्ध॑  राज  पत्र  लिखा  किन्तु

 आयोग  ने  बार  बार  व्यक्ति  के
 की  कतिपय  अवे धता ओं  की  शिकायत  की

 सम्बन्ध  में  मुक्त  करना  उचित
 वित्त  मंत्रालय  के  निर्देश  पर

 लय  ने  विशेष  पुलिस  स्थापन  की  सहायता
 हों  समझा  जो  fe  अयोग्य  था  ।  तब  मेरे

 माननीय  मित्र  के  मंत्रालय  ने  अयाँ  अस्त्र
 से  इस  माम  की  जांच  प्रारम्भ  की  किन्तु

 केबिनेट-निचेय  आधार  लिया  |  विशेष  पुलिस  स्थापन  ने  यह  मत  प्रकट

 किया  कि  adara  पदाधिकारी  की  उपस्थिति
 यद  आप  समाचार  पत्रों  के  वृतान्त  में  जांच  असम्भव है  ।

 पढ़े
 तो  आपको

 आइये  होगा  ।  *हिन्दुस्तानਂ
 वित्त  मंत्रालय  में  ऐसी  भावना ने  अपन  २५  जून  १९५२  के  अंक  में  निम्न

 aes  से  समाचार  प्रकाशित  किया  था  :
 कार्य  कर  रही  है  कि  राष्ट्रीय  बचत  योजना

 सहित  अन्य  उत्तरदायित्वपूर्ण  स्थानों  पर

 राज्य  में  नेशनल  सेविंग्स  अपने  व्यक्तियों  को  नियोजित  किया

 सर्टिफिकेटों  की  बिक्री  में  कमी  14.0
 जाय

 ‘at  हिन्दुस्तान  टाइम्स  के  सायंकालीन  इतना  सब  होते  हुए  भी  वित्त  मंत्री

 संस्करण  में
 भी  ५  अक्टूबर  १९५२  को  अपने  प्रतिवेदन  में  कहते  हैं  कि  राष्ट्रीय  बचत

 सी  आशय  का  एक  समाचार  प्रकाशित  योजना  संघठन  का  कार्य  संतोष  जनक  रूप



 दे  ३७९  वित्त  विधेयक  तथा  केन्द्रीय  १५  अप्रैल  f&4R  आबकारी  नमक  ३३८०

 )  विधेयक

 वी०  पी०

 से
 चल

 रहा  हूँ
 ।

 सुन्दर
 शब्दों

 के
 प्रयोग  प्रारम्भ  की  गई  थी  किन्तु  युद्ध  में  विजय

 में  में  वित्त  मंत्री  को  पराजित  नहीं  कर  हो  जाने  पर  यह  इच्छा  हुई  कि

 सकता  क्योंकि  उनके  पास  मुहावरों  का  कोष  उक्त  संगठन  को  चालू  रखा  जाय  ।  इसी

 है  किन्तु  में  उन्हें  अंग्रेजी  के  प्रसिद्ध  कवि  भावना  से  प्रेरित  होकर  वित्त  मंत्री  ने  कहा

 गोल्डस्मिथ  के  आफ  वेकफील्डਂ  के  था  कि  यह  उसकी  वर्तमान  व्यवस्था  से

 एक  पात्र
 का  स्मरण करा  चाहता  हूं  संतुष्ट  नहीं  स्पष्ट  कि  वह  इसे

 जिस  का  गतंव्य  अविवाहितों  को  विवाह  उचित  रूप  देना  चाहते  थे  |  किन्हीं  माननीय

 सूत्र  में  बांधना  और  विवाहिता  को  सदस्य  ने  डा०  जान  मथाई  का  उल्लेख  भी

 युक्त  करना है  ।  वित्त  मंत्री  प्रथम  काय  किया है  ।  किन्तु  डाक्टर  जान  मथाई  के

 म  सफल  हो  गये  हें  किन्तु  दूसरे  में  सफल  दाऊद  इस  प्रकार हू
 :

 होना  अभी  बाकी
 की  सफलता  वृहद  संख्या  में

 श्री  पुन्नू  में  फ़न  व्यक्तियों में  मितव्ययिता  और  बचत  की

 आदत  उत्पन्न  करना है  ।  अतः  योजना के पूछना  चाहता  हुं  :

 संगठनकर्त्ताप्नों  को  अधिक  महत्व  इस  और
 (१)  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 राष्ट्रीय  बचत  प्रमाणपत्रों  द्वारा  पांच  या  देना  चाहिये  कि  निधि  बुद्धि  की  अपेक्षा

 बचत  करने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  मैं
 छः  वर्षों  में  कुल  fe  नी  निधि  fader

 अथवा  लौटाई  जाती  है  ?  वृद्धि  की  जाय  ।''

 (२)  क्या  यह  सच  नही ंहैं  कि  वित्त
 टाइम्सਂ  का  यह  कहने

 उल्लेख  करना  कि  बचत  निधियों  कुल
 मंत्री  को  इस  आद्य  का  शिकायतें  प्राप्त

 c
 ge  योजना  की  अन्तर्गत

 योग  भी  घटता  जा  रहा  है  सच  नहीं

 नियोजित  संघठनकर्ता  डाकखानों  द्वारा
 समाचार  पत्र  ने  तो  मैत्री  में

 जारी  प्रमाण-पत्रों  की
 चना  करते  हुए  ऐसा  fear  था  ।  उसने

 किसी  अव्यवस्था  की  ओर  संकेत  नहीं  किया
 क्रम  संख्या  गुप्त  रीति  से  प्राप्त  कर  लेते  a

 हैं  और  अपने  कार्य  का  परिणाम  बताने  al

 के  लिये ug  निधि  प्रकट  कर  देते  राष्ट्रीय  बचत  योजना  के  दिल्ली

 वित्त  उपसंत्री(श्री  ए०  सी  में  के  पदाधिकारी  के  विषय  में  बहुत  कुछ  कहां

 गया  है  दिल्‍ली  के  उक्त  संगठन  और
 केन्द्रीय

 इस  बहस  का  स्वागत  करता  हूं  क्योंकि

 सदन  इस  तथ्य से  परिचित  हूँ  कि  राष्ट्रीय
 सचिवालय  के  कुछ  अधिकारियों  के  विरुद्ध

 यह  आरोप  है  कि  उन्होंने अमुक
 अवसर

 बचत  योजना  से  हमें  अनेक  आशाएं  हैं
 इस

 और  पंचवर्षीय  योजना  की  अधिकांश
 पर  घोर  दुर्व्यवहार  था  ।

 आरोप  की  जांच  जा  रही  है  तथा
 योजनाओं  की  सफलता  भी  बचत  योजना

 इस  सम्बन्ध  में  पदाधिकारी  निलम्बित

 से
 प्राप्त  होने  बाछी  निधि  पर  निरभर

 कर  दिये गये
 ह

 बचत  योजना  के
 सर्व  प्र  म  यह  योजना  युद्ध  कार्य  के  दिल्ली

 लिये  अतिरिक्त निधि  प्राप्त  करने  के  लिए  पदाधिकारी  के  विषय  म  कहा  गया  ह  किः
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 विधेयक

 22 V~6-FR  १,  १  3,¥19,000  रुपये
 लोक  सेवा  आयोग  ने  उसका  अनुमोदन

 <¥R-Yo  R458  vo  0७0  रुपये

 योग्य  नहीं  है  wa  उक्त  स्थान  के  लिये
 १९५१-५२  १,५७,७  ? 900  रुपये

 दिया  गया  था  जो  व्यक्ति  पहले  से  ही  सेवा
 हम  योजना  के  विषय  में  माननीय

 नियोजित  ह  उनके  लिए  सीमा  शौर  सदस्यों  की  उत्सुकता  की  प्रशंसा  करते  हैं

 दो क्षणिक  योग्यता  में  शिथिलता  कर  दी
 किन्तु  आधारहीन  आलोचना  का  क्या  उत्तर

 जायगी
 ।  प्रस्तुत  व्यक्ति  के  विषय  में  यही  हो  सकता  एक  माननीय  सदस्य  ने

 किया  गया  था  ।  प्रारम्भ में  यह  व्यक्ति

 संघ  लोक  omar  इसलिये  अनियमितताओं  का  उल्लेख  किया  है  उन

 प्रस्वीकृत  कर  दिया  गया  था  कि  राष्ट्रीय  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 बचत  योजना  के  भारत  भर  के  लिये  नियुक्त

 भ्रमित  भारतीय  आधार  पर  भी

 किन्तु  जब  इस  तथ्य  की  लोक  सेवा  राष्ट्रीय  बचत  योजना  के  अंतर्गत
 संग्रहित

 आयोग  का  ध्यान  आक्षित  किया  गया  तो

 उन्होंने  उसे  इन्टरव्यू  के  लिये  बुलाया  और  ।  गोड़  रु०  से  बढ़कर  PZ Yo-k g  में  यह  ३३

 आयोग  द्वारा  समुचित  रूप  से  उसे  चुन  करोड़  रु०  तक  पहुंच  गई  तथा  ९९५१-५२

 गया
 ।

 जब
 लोक  सेवा  आयोग

 ने  ३८५  करोड़
 रुपये  थी में यह

 निधि

 उसे  स्वीकृत  कर  दिया  हूँ  तो  उसके  विरुद्ध  १९५२-५३  के  पूरे  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं

 किसी
 भी  आधार  पर  कुछ  भी  कहना  व्य

 a
 किन्तु  विश्वास  है  कि  वह  wo  करोड़  के

 e  |  अथवा  उससे  ऊपर  ही  होंगे  ।

 उसके  अतिरिक्त  समाचार  पत्रों  ने

 योजना  में  प्रतिवर्ष  होने  वाली  वृद्धि  के  अंत  में  में  इतना  ही  कह  सकता  हूं  कि

 इस  योजना  की  सफलता  के  लिय  माननीय सम्बन्ध  में  भी  प्रशंसात्मक  वर्णन  प्रकाशित

 किये  हे  ।  दिल्‍ली  में  एकत्रित  हुई  निधि  sa
 सदस्यों  का  सहयोग  अत्यन्त  आवश्यक  है  ।

 प्रकार है  ।
 इसके  पहचान  सदन  की  गुरुवार

 १९४६-४७  & 0,398,000  रुपये

 १९४७-४८  ६९,३े४,०००  रुपये  तक  के  लिए  स्थगित  हो  गई


